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मई दिल्ली,शक्रार,जुलाई, 20 आपाइ.16. 04.19 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बजट अनुभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019 
फा . सं . 2 ( 4 ) - बी ( डी )/ 2019. निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : 

___ बजट 2019- 2020 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का भाषण 

5 जुलाई, 2019 
माननीय अध्यक्ष महोदय , 
___ मैं , वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत करने जा रही हूँ । 

भाग- क 
2. हालिया चुनाव एक उज्ज्वल और स्थिर नए भारत के लिए आम जनता की बलवती आशा और आकांक्षा से परिपूर्ण 
था । इसी चनाव के परिणामस्वरूप हम इस सम्माननीय सदन में आज पहंचे हैं । इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हआ था जब 
भारत ने बड़ी संख्या में मत प्राप्त करके अपने लोकतंत्र का ऐसा जश्न मनाया हो । इस चनाव में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक 
अर्थात 67. 9 प्रतिशत रहा । प्रथम आम चुनाव से प्रत्येक वर्ग - युवाओं, बुजुर्गों, पहली बार मत देने वाले मतदाताओं, महिलाओं, 
मतदाताओं सब ने मिलकर अच्छा कार्य करने वाली सरकार के कार्य पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी । अपने सुस्पष्ट और 
दृढ़ अधिदेश के माध्यम से उन्होंने " राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अभिपुष्टि कर दी है । भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य 
के लिए दो लक्ष्योंः अर्थात राष्ट्रीय समाज और आर्थिक विकास को मान्यता प्रदान कर दी है । 
3. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का प्रथम कार्यकाल एक काम करने वाली सरकार के रूप में माना 
गया । यह एक ऐसी सरकार रही जिसकी पहचान अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की थी । 2014 - 19 के बीच, हमने एक 
कायाकल्प करने वाली केन्द्र - राज्य गतिशीलता सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, और राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ 
प्रतिबद्धता प्रदान की । हमने नीति आयोग, जो एक व्यापक आधार वाला विचार तंत्र है, द्वारा योजनाबद्ध और सहायता प्राप्त एक 
नए भारत के निर्माण की दिशा में कदम उठाए हैं । हमने अपने कार्यों से यह जाहिर कर दिया है कि " सुधार, निष्पादन, कायाकल्प 
के सिद्धांत से सफलता प्राप्त की जा सकती है । 
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4. बहुत से कार्यक्रमों और पहलों में हमने आशातीत स्तर पर कार्य किया है। पिछले पांच वर्षों की तुलना में 2014-19 
के दौरान खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया । 2014 में जारी किए गए पेटंटों की तुलना में 2017 -18 
में तिगुने से भी अधिक पेटंट जारी किए गए और हमारे देश के हर कोने में रहने वाला अज्ञात नागरिक भी इस अंतर को अनुभव 
करता है । सुदूरवर्ती स्थानों पर भी सुविधाएं प्रदान की गईं और हमारे देश के एकांत क्षेत्रों में निवास करने वाले अज्ञात व्यक्ति 
इसका प्रमाण रहे । हमारा उद्देश्य था मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक और यह अभी भी बना हुआ है । 
5. पिछले पांच वर्षों के दौरान जो बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए थे और सेवाएं प्रदान की गईं थी अब उनकी गति में और 
भी तेजी लाई जाएगी । हम प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाएंगे, निष्पादन को प्रेरणादायक बनाएंगे, लाल फीताशाही को कम 
करेंगे और प्रौद्योगिकी का पहले ही की तरह सर्वोत्तम उपयोग करेंगे | मझे विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे । चाणक्य 
नीति सूत्र में भी यह कहा गया है : " कार्य पुरुषा करेन लक्ष्यम संपाद्यते इसका आशय यह है कि " दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मानवीय 
प्रयासों के साथ कार्य निश्चित रूप से ही पूरे होंगे | उर्दू के एक शेर में यह कहा गया है कि : " यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता 
है , हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है | 
दशक के लिए लक्ष्य 
6. जब हमने 2014 में सरकार बनाई थी उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अनुमानतः 1.85 ट्रिलियन अमरीकी डालर थी । 
5 वर्षों के भीतर यह 2. 7 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई है । अतः, यह हमारी क्षमता के भीतर है कि अगले कुछ वर्षों 
में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगी । फरवरी, 2019 में प्रस्तुत 2019- 20 के अंतरिम बजट में , 
हमने अपने लिए लक्ष्य रखा था । आज यहां मैं अपने समक्ष रखे गए अपने लक्ष्य के निम्न दस बिन्दुओं का उल्लेख करती हूँ: 

क . भौतिक और सामाजिक अवसंरचना निर्माण ; 
ख. डिजीटल इंडिया का अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचना ; 
ग . हरित मातृ भूमि एवं नीले आसमान के साथ प्रदूषण मुक्त भारत ; 
घ. एमएसएमई, स्टार्ट - अप, रक्षा विनिर्माण, ऑटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, फैब्ज एंड बैटरीज , और चिकित्सा 
___ उपकरणों पर विशेष जोर के साथ "मेक इन इंडिया "; 
ङ जल , जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां; 
च . ब्ल्यू इकोनॉमी; 
छ. अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और सेटेलाइट कार्यक्रम; 
ज . खाद्यान्नों, दलहनों , तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व -पर्याप्तता और निर्यात ; 
झ. स्वस्थ समाज- आयुष्मान भारत , सुपोषित महिलाएं और बच्चे, नागरिकों की सुरक्षा; 

ञ . जन भागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया । 
7 . हमारे सामने निर्धारित इस लक्ष्य के साथ और जनता द्वारा दिए गए अधिदेश के साथ, हम इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प 
हैं कि भारत को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसका यह वास्तव में हकदार है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के सुस्पष्ट 
शीर्ष नेतृत्व में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं । 
5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था 
8 . चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 3 ट्रिलियन डालर की हो जाएगी । वर्तमान में यह विश्व की 6ठी सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था है । पांच वर्ष पहले , इसका स्थान 11वां था । क्रय शक्ति की समानता की दृष्टि से, हम वास्तव में , पहले से ही चीन 

और अमरीका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं । 
9 . इसे और इससे अधिक प्राप्त करने के लिए हमें अनेक संरचनात्मक सुधार जारी रखने की आवश्यकता है । पिछले पांच 
वर्षों में , हमने अनेक बड़े सुधार, खासकर अप्रत्यक्ष कराधान , दिवालियापन और रियल स्टेट में देखे हैं । जब संसद में यहां ये सुधार 
हो रहे थे तब आम आदमी की व्यवसाय में सहायता करने के लिए मुद्रा ऋणों के जरिए उसका जीवन बदला रहा था , और अनेक 
कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि उसकी रसोई धुआं मुक्त हो , उसके मकान को बिजली कनेक्शन 
मिले और घरों में शौचालयों के प्रावधान के साथ महिलाओं की गरिमा को सम्मान दिया जा रहा था । कायाकल्प संबंधी प्रमुख 
सुधारों के रूप में भी आम आदमी की सेवा की गई और इसे जारी रखने के लिए हमें अवसंरचना , डिजिटल अर्थव्यवस्था और 
छोटी तथा मध्यम फर्मों में रोजगार सृजन में भारी निवेश करने की आवश्यकता है । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
10. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने में 55 वर्ष से भी अधिक समय लगा, 
किन्तु जब देश और उसके लोगों के हृदय आशा, विश्वास और आकांक्षा से भरे हुए हैं , हमने , 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डालर की 
राशि जोड़ दी है । आज हम लगभग 3 ट्रिलियन डालर के स्तर के करीब हैं । इसलिए जब हम 5 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने 
की आकांक्षा करते हैं तो यदि यह संभव हो सके तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा । यदि हम अपने नागरिकों के " पुरुषार्थ या इस 
सदन में उपस्थित समर्पित नेतृत्व द्वारा की गई प्रगति के लिए उनकी अंतर्निहित इच्छा के साथ परिपूर्ण उनके "मानवीय अनुकरण 
के लक्ष्य की सराहना कर सकते हैं तो यह गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए जाने योग्य है । 
11 . भारत के निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों - चाहे वे लघु हों , मध्यम हों , या बड़े हों - ने हमारी विकसित होती अर्थव्यवस्था में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । मैं उद्योग के एक प्रमुख नेता के शब्दों को याद दिलाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी 
से पूर्व और आजादी के बाद उनकी कंपनी की वृद्धि सदैव भारत के विकास के अनुरूप रही है । इसलिए यदि आजादी से पूर्व, 
इंडिया इंक ने " स्वदेशी " को समझा था , तो आज वे "मेक इन इंडिया " को समझते हैं । हम विधिसम्मत लाभ की कमाई को 
नीची नजर से नहीं देखते हैं । नीतिगत अधःपतन और लाइसेंस- कोटा-नियंत्रण व्यवस्थाओं के दिन लद गए हैं । इंडिया इंक भारत 
के रोजगार के सृजनकर्ता हैं । वे राष्ट्र की संपदा के सृजनकर्ता हैं । साथ ही , आपसी विश्वास के साथ, हम उत्प्रेरक तीव्रगति का 
लाभ उठा सकते हैं और निरंतर राष्ट्रीय विकास प्राप्त कर सकते हैं । घरेलू और विदेशी निवेशों के नैतिकता सम्मत चक्र की 
शुरूआत के लिए संरचना के एक भाग के रूप में अनेक पहलों का प्रस्ताव करना चाहती हूँ । 
12. संबद्धता किसी अर्थव्यवस्था की जीवनशक्ति होती है । सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, 
समर्पित माल भाड़ा गलियारों, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं, जलमार्ग विकास और उड़ान योजनाओं के जरिए 
भौतिक संबद्धता के सभी रूपों को व्यापक बढ़ावा दिया है । औद्योगिक गलियारों से जलग्रहण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक 
औद्योगिक निवेश के लिए अवसंरचना की उपलब्धता बेहतर होगी, समर्पित माल भाड़ा गलियारों से हमारे रेल नेटवर्क की 
भीड़भाड़ कम होगी जिससे आम आदमी को लाभ होगा । भारतमाला के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से राष्ट्रीय सड़क गलियारों और 
राजमार्गों के विकास में मदद मिलेगी, जबकि सागरमाला से पत्तन की सम्बद्धता, आधुनिकीकरण और पत्तन से संबद्ध 
औद्योगिकीकरण में वृद्धि होगी । यदि सागरमाला का उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए अवसंरचना में सुधार लाना है तो यह समान 
रूप से गरीब आदमी की परिवहन व्यवस्था भी है। जलमार्ग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में सिद्ध हुए हैं । राष्ट्रीय जलमार्गों 
पर नौवहन की क्षमता संवर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य आंतरिक जल परिवहन के जरिए किए गए 
आंतरिक व्यापार को सुचारू बनाना है । इन पहलों से परिवहन की लागत और घरेलू उत्पादिता वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा बढ़कर 
लॉजिस्टिक में भारी सुधार आएगा । इन पहलों से परिवहन की लागत घटेगी घरेलू उत्पादित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा बढ़कर 
लॉजिस्टिक्स में भारी सुधार आएगा । 
13. उड़ान स्कीम से छोटे शहर वायु मार्ग से जुड़ रहे हैं तथा हमारे देश के सामान्य नागरिक हवाई यात्रा का लाभ उटाने 
में सक्षम हो रहे हैं । इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाटने में भी सदद मिल रही है । 
14 . दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू उड्डयन बाजार के रूप में अब भारत के लिए अपनी जमीन से हवाई जहाजों के 
वित्तपोषण और लीज करने की गतिविधियों में प्रवेश करने का समय आ गया है । यह भारत के वित्तीय विशेष आर्थिक जोनों 
(एसईजेड ) नामशः अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र ( आईएसएससी) में उपलब्ध कारोबार के अवसरों का लाभ उठाने के अतिरिक्त 
उद्ययन वित्त अवस्था में महत्वाकांक्षी रोजगारों का सृजन करते हुए, एक आत्मनिर्भर उडयन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण 
है । सरकार इस प्रकार की गति- विधियों के लिए भारत को एक हब बनाने हेतु विनियामक रोड मैप के अनिवर्य तत्वों को 
क्रियान्वित करेगी । 
15. भारत में अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) उदमयोग के विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी मुहैया 
कराने के लिए इस महत्वपूर्ण उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के इंजीनियरिंग के लाभ और क्षमता का 
फायदा उठाने का प्रस्ताव किया जाता है । सरकार देश में एसआरओ के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु उपयुक्त 
नीतिगत हस्तक्षोपों को आंगीकृत करेगी । 
16. कुल 300 किलोमीटर की लम्बाई वाले मार्ग की नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को 2018-19 के दौरान मंजूरी दी गई 
थी । साथ ही , 2019 के दौरान लगभग 210 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर प्रचालन शुरु हो गया है। इसके चलने के साथ देशभर 
में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क प्रचालनरत है । 
17 . राष्ट्रीय साझा चलायमान कार्ड (एनसीएमसी) मानकों पर आधारित परिवहन हेतु भारत के स्वदेश में विकसित पहले 
भुगतान पारिस्थितिकी का माननीय प्रधनमंत्री द्वारा मार्च 2019 को उद्घाटन किया गया था । इससे लोग देशभर में मेट्रो सेवाओं 
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तथा चूंगी कर सहित विभिन्न प्रकार के परिवहन प्रभारों का भुगतान करने में सक्षम होंग | यह अंतर- प्रचालनयोग्य परिवहन कार्ड 
रूपे कार्ड से चलना है और इससे कार्डधारक इनकी बस यात्रा, चूंगी कर, पार्किंग प्रभार, खुदरा खरीदारी का भुगतान कर सकेंके 
तथा धन की निकासी भी कर सकेंगे। 
18 . मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि के लिए ₹10, 000 करोड़ के परिव्यय के साथ फेस ( एफएमई ) 
योजना, फेस-II 2019 के वित्तीय चरण की शुरुआत 1 अप्रैल, 2019 को की गई । इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक 
वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन की पेशकश करके तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करके 
इलेक्ट्रिक वाहनें को शीघ्रता से अपनाने को प्रोत्साहन देना है । इस योजना के अंतर्गत केवल उन्नत बैटरी वाले और पंजीकृत 
ई -वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसमें आम आदमी के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन 
का विकल्प मुहैया कराने पर अधिक बल दिया गया है । 
19. सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से पुनर्संरचित करेगी कि वित्तीय रूप 
से वहनीय माडल का प्रयोग करते हुए वांछनीय लम्बाई और क्षमता वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड बनाया जा सके । जहां भारत 
माला परियोजना का प्रथम चरण शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है, वहीं वित्तीय चरण में , राज्यों को राज्य सड़क नेटवर्क विकसित 
करने में मदद की जाएगी । 
20 . हमें हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित कराने की आवश्यकता है ताकि सड़क और राजमार्ग से आवाजाही हेने वाले 
अंर्तदेशीय कार्गो के एक बड़े हिस्से को जलमार्ग से भेजा जा सके । सरकार कार्गो परिवहन के लिए नदियों के प्रयोग पर विचार 
कर रही है, जिससे सड़कों और रेल मार्गों से भीड कम करने में भी मदद मिलेगी । गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने की जल 
मार्ग विकास परियोजना के भाग के रूप में , वारणासी में एक मल्टी माडल टर्मिनल नवम्बर, 2018 में शुरु हो गया है तथा 

या में ऐसे दो टर्मिनल तथा फरक्का में एक नेविगेशनल लॉक का कार्य 2019 - 20 में पूरा हो जाएगा । 
गंगा नदी पर कार्गो की आवाजही अगले चार वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ जाने का अनुमान है। इससे माल और यात्रियों की 
आवाजही सस्ती होगी और हमारे आयात बिल में कमी आएगी । 
21 . अनुमान है कि 2018- 2030 के बीच रेल अवसंरचना के लिए 150 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी । इसे 
देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष 1. 5 से 1. 6 लाख करोड़ रुपए है, सभी मंजूर परियोजनाएं पूरी करने में कई दशक 
लग जाएंगे । अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि तीव्र विकास और पटरियां बिछाने, रेलिंग स्टाक विनिर्माण तथा यात्री मालभाड़ा 
सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए सरकारी निजी भागीदारी का इस्तेमाल किया जाए । 
22. केनेक्टिविटी अवसंरचना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हम एक देश, एक ग्रिड - जिससे सभी राज्यों को 
किफायती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, इस सफल बिजली कनेक्टिविटी माडल को अपनाएंगे । मैं गैस ग्रिड , 
जल ग्रिड, आई- वे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक ब्ल्यूप्रिंट लाने का प्रस्ताव करती हैं । 
23. पुराने और अकार्यक्षम संयंत्रों को बंद करने तथा प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्रों की क्षमता के न्यूनतम 
उपयोग की समस्या के समाधान पर बनी उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की सिफारिशों को अब क्रियान्वित 
किया जाएगा । 
24 . हमारी सरकार ने 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना ( उदय ) की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य डिस्कॉम 
के वित्तीय और प्रचालन का कायापलट करना था । सरकार इस स्कीम के निष्पादन की जांच कर रही है तथा इसमें और अधिक 
सुधार लाया जाएगा । हम क्रास सब्सिडी प्रभार, खुली बिक्री पर अवांछनीय शुल्क अथवा औद्योगिक एवं बिजली के अन्य 
उपभोक्ताओं के लिए कैप्टिव जनरेशन जैसे अवरोधों को हटाने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य करेंगे । इन संरचनात्मक 
सुधारों के अतिरिक्त , प्रशुल्क नीति में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने की आवश्यकता है । विद्युत क्षेत्र के प्रशुल्क और संरचनात्मक 
सुधारों के पैकेज की घोषणा की जाएगी । 
25. यह प्रस्ताव किया जाता है कि रेंटल हाउसिंग के बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए जाएंगे । वर्तमान किराया कानून 
हकियानुसी है क्योंकि इसमें किरायादार और किराए पर देने वाले के बीच के संबंध पर वास्तविक और न्यायसंगत विचार नहीं 
किया जता । एक आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को परिचालित किया जाएगा । 
26 . देशभर में केन्द्रीय मंत्रालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा धारित भूखंड़ों पर वृहत सार्वजनिक अवसंरचना 
का निर्माण किया जा सकता है । संयुक्त विकास और रियायत जैसे नवाचारी साधनों के जरिए सार्वजनिक अवसंरचना तथा 
किफायती आवास निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
27 . एमएसएमई के लिए क्रेडिट की सुलभता हेतु सरकार ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के 
भीतर एमएसएमई को ₹1 करोड़ तक ऋण मुहैया कराने की शुरुआत की है । एमएसएमई के लिए ब्याज माफी के तहत जीएसटी 
में पंजीकृत सभी एमएसएमई के लिए नए अथवा पुराने ऋणों पर 2 प्रतिशत की ब्याज माफी हेतु वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए 
₹350 करोड़ का आवंटन किया गया है । 
28 . आपूर्तिकर्ताओं तथा संविदाकर्ताओं विशेषतः एसएमई और एमएसएमई को सरकारी भुगतान नकद प्रवाह का एक मुख्य 
स्रोत है । इन भुगताने में विलम्ब होने की स्थिति में कारोबीरी धारणा के साथ - साथ एसएमई कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 
है । इस प्रकार के विलम्बों से कर संग्रहण पर प्रभाव पड़ता है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तथा बैंक ऋण एनपीए बन जाते 
हैं । यदि भुगतान के इन विलम्बों को समाप्त किया जाए तो एमएसएमई में भारी निवेश होगा । सरकार एमएसएमई के लिए 
एक भुगतान प्लेटफॉम सृजित करेगी ताकि बिल प्रस्तुत करने और उसके भुगतान व 
29. जबर्दस्त प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना नामक नई स्कीम के 
अंतर्गत ₹1 .5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार करने वाले लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन 
लाभ देने का निर्णय लिया है । इस स्कीम में नामांकन की प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा जिसमें केवल आधार और बैंक खाता 
की आवश्यकता होगी और शेष स्व - घोषणा पर निर्भर रहेगा । 
30 . हम मानते हैं कि निवेश प्रेरित विकास के लिए कम लागत वाली पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है। यह अनुमान 
है कि भारत को प्रतिवर्ष औसत ₹20 लाख करोड़ ( प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमरीकी डालर ) के निवेश की आवश्यकता है । 
अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है: 

• क्रेडिट गारंटी वर्धन निगम जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियम अधिसूचित किए गए हैं , को 2019-20 में 

सल्थापित किया जाएगा । 
अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कारपोरेट रेपो, क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप इत्यादि के लिए बाजारों 
को गहन करने सहित दीर्घाविधिक बांडों के लिए बाजार को गहन करने हेतु एक कार्रवाई योजना लाई जाएगी । 
आईडीएफ - एनबीएफसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई / एफपीआई द्वारा किए गए निवेश को 
विनिर्दिष्ट लाक - इन अवधि के भीतर किसी भी घरेलू निवेशक को अंतरित किए जाने/बेचे जाने की अनुमति दिए 

जाने का प्रस्ताव किया जाता है । 
31 . कोरपोरेट ऋण बाजार अवसंरचना क्षेत्र के महत्वपूर्ण होते हैं । यद्यपि बांड निर्गमण की संख्या और मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई 
है लेकिन पिछले दो वर्षों में इनमें कमी आई है । बाजार निजी प्लेसमेंट के पक्ष में नजर आता है । बांड के बाजारों को और गहन 
करने की आवश्यकता को देखते हुए, कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है: 
• कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में कोरपोरेट त्रिपक्षीय रेपो बाजार को गहन करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक 

और सेबी के साथ कार्य करेगी ताकि स्टाक एक्सचेंजों को लेटरल के रूप में एए दर्जा वाले बांड की अनुमति 
दिए जाने में संदाय बनाया जा सके । 
• आईएसआईएन की कैपिंग से पैदा हुए मुद्दों सहित कारपोरेट बांड के लिए ट्रडिंग प्लेटफार्म के प्रयोक्ता प्लेटफार्म 

के प्रयोक्ता अनुकूलता की समीक्षा की जाएगी । 
32 . सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूतम सरकारी शेयरधारिता बढ़ाने पर विचार करने का यह सही समय है। मैंने सेबी से वर्तमान 
न्यूनतम राशि 25 % से बढ़ाकर 35 % करने के लिए कहा है । 
33. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी के मुख्य स्रोत के रूप में , विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सुव्यवस्थित और 
निर्बाध निवेश अनुभव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है । इसलिए , विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए मौजूदा अपने ग्राहक को 
जानो ( केवाईसी) मानदंडों को यक्ति संगत बनाने और दरुस्त करने का प्रस्ताव है जिससे कि 

वाह की अखंडता 
से समझौता किए बगैर इसे अधिकाधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके । 
34 . अब पूंजी बाजारों को जन सामान्य के निकट ले जाने और समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न 
सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय आ गया है । सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 
कार्य करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) 
के विनियामक दायरे में इलेक्ट्रोनिक फंड रेइजिंग प्लेटफार्म ए सोशल स्टाक एक्सचेंज बनाने के लिए मैं कदम उठाने का प्रस्ताव 
करती हूं ताकि वे इक्विटी ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकें । 
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35 . राजकोषीय इंडियों और सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों से निवेश कराना महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक 
द्वारा किए गए प्रयास के अनुपूरक के रूप में स्टाक एक्सचेजो का उपयोग करते हुए और अधिक संस्थागत 
आवश्यकता होगी । इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में जमाकर्ताओं और सेबी में जमाकर्ताओं की परस्पर प्रभावोत्पादकता 
अनिवार्य होगी । इससे भारतीय रिजर्व बैंक और निक्षेपागार लेजर के बीच राजकोषीय इंडियों और सरकारी प्रतिभूतियों का निर्बाध 
अंतरण समर्थ बनाया जा सके । इसके संबंध में , भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ परामर्श करके सरकार आवश्यक उपाय 
करेगी । 
36 . वैश्विक अड़चनों के बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा । वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 
2018 में 13% गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर से 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर आ गया । यूएनसीटीएडी 
के विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह तीसरी लगातार वार्षिक गिरावट थी । 2018- 19 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
अंतर्वाह 64. 375 बिलियन अमरीकी डालर पर मजबूत रहा । इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 67 की वृद्धि दर्ज की गई । भारत 
को अधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का गंतव्य स्थान बनाने के लिए मैं इस आय को और अधिक समेक्षित करने का प्रस्ताव 
रखती हूं। 

क . सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके विमानम् मीडिया ( एनीमेशन, एवीजीसी ) और बीमा क्षेत्र में और 
__ अधिक एफडीआई खोलने के सुझावों की जांच करेगी । 
ख . 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बीमा मध्यस्थताओं के लिए अनुमति दी जाएगी । 

ग . एकल ब्रांड के खुदरा क्षेत्र में एफडीआ के लिए स्थानीय स्रोत के मानदंडों को आसान बनाया जाएगा । 
37 . यह उचित समय है कि भारत न केवल माल और सेवाओं के उत्पादन की वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बने 
अपितु वैश्विक बचत जुटाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बने, जो अधिकांशतः पेंशन , बीमा और सावरन वेल्थ 
फंड में संस्था का रूप ले चुके हैं । सरकार, ऐंकर के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि ( एमआरआईएफ ) का उपयोग करके 
वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है । इसमें सभी तीन श्रेणियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धी - शीर्ष 
के उद्योगपति/ कारपोरेट होंचो, शीर्ष के पेंशन/ बीमा/ संप्रभु संपत्ति निधियां और सर्वोत्तम डिजिटल प्रौद्योगिकी/ उद्यम निधियों को 
आमंत्रित किया जाना है । 
38. सीमा पार निवेश जुटाने का एक महत्वपूर्ण कारक एफ पी आई के पास निवेश योग्य स्टाक की उपलब्धता है । स्टाक 
लक्षित निवेश से निष्क्रिय निवेश की ओर धीरे- धीरे बदलाव को देखते हुए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके 
द्वारा निधियां वैश्विक सूचकांकों का अनुसरण करती है, जो उपलब्ध अस्थिर स्टाक पर निर्भर करती है । तद्नुसार, कंपनी में 
एफपीआई निवेश के लिए सांविधिक सीमा 24 % से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव रखती हूं । इसमें 
संबंधित कारपोरेटों को न्यूनतम सीमा राशि सीमित करने का विकल्प दिया जाता है । 
39 . यद्यपि भारत विश्व का शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता है, भारतीय पूंजी बाजार में अनिवासी भारतीयों का निवेश तुलनात्मक 
दृष्टि से कम है। भारतीय इक्विटी तक अनिवासी भारतीयों को निर्बाध पहुंच मुहैया कराने की दृष्टि से मैं , एनआरआई- पोर्टफोलियो 
निवेश स्कीम मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मांग में विलय करने का प्रस्ताव रखती हूं । 
40 . पिछले पांच वर्षों में , अवसंरचना निवेश न्यास, स्थावर सम्पदा निवेश न्यास जैसी नई और नवोन्मेषी लिखतें शुरू की गई 
हैं तथा अवसंरचना निवेश बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड आस्ति आधुनिकीकरण कार्यनीति के भाग के रूप में टोल आपरेट अंतरण 
जैसे माडल्स शुरु किए गए हैं । ब्राउनफील्ड आस्ति मुद्रीकरण में भारत को समुचित सफलता मिली है और अनेक निवेश आईटी 
और एक आरईआईटी संव्यवहार पहले ही पूरा हो चुका है । इसके अतिरिक्त , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक टोल 
आपरेट अंतरण संव्यवहार किया । इन लिखतों और माडलों के जरिए जुटाए गए संचयी संसाधन ₹24, 000 करोड़ से अधिक है । 
41 . प्रौद्योगकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं वैश्विक कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख 
अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है । अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग हो । एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम 
अर्थात् न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो, द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों को काम में लाने के लिए अंतरिक्ष 
विभाग की नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है । यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का 
नेतृत्व करेगी । इसमें लान्च व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है । 
ग्रामीण भारत / रुरल इंडिया 
42 . महात्मा गांधी ने कहा था " भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है ।" इस वर्ष जब हम महात्मा गांधी का 150वीं वर्षगांठ 
मना रहे हैं , मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार अंत्योदय को अपने सभी प्रयासों में प्राथमिकता दे। हम जो कुछ भी करते हैं उसका 
केन्द्र बिन्दु हमारे लक्ष्य के रूप में गांव गरीब और किसान है । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
43. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना नामक दो प्रमुख पहलों ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार 
के जीवन को बदल दिया है, उनके जीवन को आसान बनाने में नाटकीय सुधार आया है । स्वच्छ रसोई गैस की परिवार को सुलभता 
में , 7 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन देने की व्यवस्था के जरिए अभूतपूर्व विस्तार हुआ है । सभी गांव और देशभर में लगभग 
100 % परिवारों को बिजली प्रदान की गई है । सक्षम कार्यान्वयन और इसे उत्साह पूर्वक अपनाए जाने की वजह से ग्रामीण 
परिवारों के लिए ऊर्जा की सुलभता में महत्वपूर्ण सुधार आया है। 2022 तक अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक मैं 
राष्ट्र को आश्वासन देना चाहूंगी कि जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं , उनको छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 
बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी । 
44. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य को हासिल करना है । पिछले 
पांच वर्षों में कुल 1. 54 करोड़ ग्रामीण घर पूरे किए गए हैं । पीएमएवाई- जी के दूसरे चरण में , 2019- 20 से 2021 - 22 के दौरान, 
पात्र लाभार्थियों को 1. 95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है । ये आवास , शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन 
जैसी सुविधाओं के साथ दिए जा रहे हैं । प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मंच और प्रौद्योगिकी निविष्टियों के उपयोग से आवासों 
को पूरा करने हेतु दिनों की औसत संख्या 2015- 16 में 314 दिनों से घटाकर 2017 -18 में 114 दिन कर दी गई है । 
45 . मत्स्यपालन और मछुआरा समुदायों को कृषि में शामिल किया गया है और ग्रामीण भारत के लिए वे महत्वपूर्ण हैं । एक 
संकेन्द्रित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मात्सियिकी विभाग एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढ़ांचा की स्थापना 
करेगा । वे मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे, जिसमें अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता 
लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं । 
46 . प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सामाजिक - आर्थिक लाभ मिले हैं । पात्र बस्तियों की व्यापक 
सम्पर्कता तेजी से हासिल करने के लिए पात्र और व्यावहार्य बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022 से पहले 2019 में पूरा 
करना निर्धारित किया गया है । यह बताते हए मझे खशी हो रही है कि ऐसी 977, बस्तियों को अब सभी मौसम में सम्पर्कता 
प्रदान की गई । यह , पिछले 1 , 000 दिनो में प्रतिदिन 130 से 135 कि . मी . सड़क निर्माण की उच्च गति को बरकरार रखकर 
संभव हो सका है । सतत् विकास के एजेंडा के प्रति समर्पित होकर हरित प्रौद्योगिकी अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्सड 
प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 30, 000 कि . मी . पीएमजीएसवाई सड़कें बनाई गई हैं , इसके द्वारा कार्बन फुटप्रिंट कम किया 
गया है । बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करना महत्वपूर्ण हो 
गया है । इसके लिए पीएमजीएसवाई- ||| में ₹80, 250 करोड़ की अनुमानित लागत से आगामी पांच वर्षों में 1, 25, 000 कि . मी . 
सड़क का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है । 
47 . इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश जनता अभी गांवों में रहती है और कृषि एवं पारंपरिक उद्योग पर निर्भर 
है, पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन और पुनर्सजन निधि स्कीम का लक्ष्य, पारंपरिक उद्योगों को अधिकाधिक उत्पादक , लाभदायक 
और धारणीय रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कलस्टर आधारित विकास सुसाध्य बनाने के लिए 
अधिकारिक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना है । संकेन्द्रित क्षेत्र बांस, मधु और खादी कलस्टर हैं । एसएफयूआरटीआई के 
अंतर्गत 2019 - 20 के दौरान 100 नए कलस्टर की स्थापना करना है, जिससे 50, 000 शिल्पकारों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला 
में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया जाएगा । इसके अतिरिक्त ऐसे उद्योगों की प्रौद्योगिकी सुधारने के लिए आजीविका बिजनेस 
इंक्यूबेटर और प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए 
स्कीम को समेकित किया गया है । इस स्कीम के अंतर्गत कृषि- ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75 , 000 कुशल उद्यमी के विकास 
हेतु 2019- 20 में 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने की परिकल्पना की 
गई है । 
48 . हम कृषि अवसंरचना में व्यापक निवेश करेंगे । नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बाड़े से बांस और टिम्बर 
जैसे संबद्ध क्रियाकलापों से खेत से किसानो की फसल हेतु मूल्यवर्धन के कार्य में लगे निजी उद्यमशीलता को हम सहायता 
करेंगे । अन्नदाता ऊर्जादाता भी हो सकता है । पशु चारा विनिर्माण, मामूली खरीद , प्रक्रियान्वयन और विपणन के लिए अवसंरचना 
का सृजन करके सहकारिता के माध्यम से डेयरी कार्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा । मैं, हमारे उन किसानों की सराहना करती 
हूँ जिन्होंने दालों के मामले में भारत को आत्म निर्भर बनाया है । मुझे विश्वास है कि तिलहनों के उत्पादन में भी उन्हें ऐसी सफलता 
मिलेगी । उनकी सेवा द्वारा हमारा आयात बिल कम होगा । 
49 . किसानों के लिए अर्थव्यवस्था का मान सुनिश्चित करने के लिए हम अगले पांच वर्षों में 10, 000 नए किसान उत्पादक 
संगठन बनाने की आशा करते हैं । 
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50 . ई- नाम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी । कृषि उत्पाद 
विपणन सहकारिता ( एपीएमसी) अधिनियम से किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में कोई परेशानी 
नहीं होनी चाहिए । व्यावसाय करना आसान बनाना और जीवन आसान बनाना दोनों किसानों के लिए भी लागू होना चाहिए । हम 
उस स्थिति में वापस आ जाएगें जिसमें किसानों के लिए बजट आवंटित करने की आवशयकता नहीं होगी । ( जीरो बजट फार्मिंग) 
हमें इस नवाचार मॉडल को दोहराने की जरूरत है जिसके माध्यम से कुछ राज्यों में इस कार्य के लिए किसानों को पहले ही 
प्रशिक्षित किया जा रहा है । ऐसे कदम उठाने से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है । 


51 . भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना 
सरकार की प्राथमिकता है । जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिला 
कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर इस दिशा में मुख्य कदम उठाया गया है । यह नया मंत्रालय अपने जल संसाधनों और 
जल आपूर्ति का समेकित और सामूहिक रूप से प्रबंधन करेगा, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों 
को और हर घर जल (पाइपलाइन जल आपूर्ति ) सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा । यह मिशन, पेयजल 
और स्वच्छता विभाग के तहत, स्थानीय स्तर पर जल के प्रबंधन की समेकित मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें 
वर्षा जल संचय, भूमि जल संभरण और परिवारों के अपशिष्ट जल का कृषि के लिए पुनःप्रयोग जैसे साधनों को बनाए रखने 
हेतु स्थानीय अवसंरचना का निर्माण / स्थापना शामिल हैं । जल जीवन मिशन देश भर में सतत जल आपूर्ति प्रबंधन के लक्ष्यों को 
प्राप्त करने हेतु अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की योजना के साथ जुड़ जाएगा । 


52 . सरकार ने 1592 ब्लॉकों की पहचान की है जहां स्थिति दयनीय है और उनका अत्यधिक दोहन किया गया है। ये ब्लाक 
जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिलों में फैले हैं । विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के अलावा , 
सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ( सीएएमपीए) के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त 
निधियों का प्रयोग करने की संभावना की भी तलाश करेगी । 


53. स्वच्छ भारत अभियान ने व्यापक स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ प्रदान करने के अलग राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। वर्ष 
2014 में शुरु की गई इस पावन योजना के व्यापक सफलता प्राप्त की है । 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 9. 6 करोड़ शौचालयों 
का निर्माण किया गया है । 5. 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। हमें इस सफलता को बनाए 
रखना है। हमें न केवल लोगों की आदत में बदलाव लाना है बल्कि अपशिष्ट से ऊर्जा सृजन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम 
प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठाना है । मैं अब प्रत्येक गांव में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुरु करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 
का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ । 
54 . प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक दो करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजीटल 
रूप से साक्षर बनाया गया है । ग्रामीण - शहरी डिजीटल अंतर को पाटने के लिए भारत - नेट देना में प्रत्येक पंचायत में स्थानीय 
निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है । इसे सार्वभौमिक बाध्यता निधि की सहायता से तथा सार्वजनिक निजी 
भागीदारी व्यवस्था के द्वारा तेजी से बढ़ाया जाएगा । 


शहरी भारत 


55 . यह सरकार भारत के तेजी से होते शहरीकरण को एक चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में देखती है। हमें 
प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करके हमारे शहरों और गांवों, दोनों का निर्माण करना होगा । इस तरह से हम लोगों को उनके 
घरों के पास रहने में मदद करेंगे , इससे शहरों की ओर पलायन रुकेगा, और सभी को अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध होंगी । 
56 . प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी ( पीएमएवाई- शहरी) के अंतर्गत लगभग ₹4.83 लाख करोड़ के निवेश से 81 लाख 
से अधिक आवासों के निर्माण की मंजूरी की गई है जिसमें से लगभग 47 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। 26 
लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिसमें से लगभग 24 लाख आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके 
हैं । इन आवासों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है । इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल द्वारा 
अभी तक 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है। 
57 . 95 % से अधिक शहरों को भी ओडीएफ घोषित किया गया है । 1700 शहरों के 45, 000 से ज्यादा सरकारी और 
सामुदायिक शौचालय गूगल मैप पर अपलोड किए गए हैं जो भारत की शहरी जनसंख्या के 537 से अधिक को कवर करते 
हैं । लगभग 1 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता एप को डाउनलोड किया है । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
58 . महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति अपने आपको पुनः समर्पित करने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ हमारे 
लिए एक उपयुक्त अवसर है । 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी ने स्वच्छ 
भारत के गांधी जी के निश्चय को प्राप्त करने का संकल्प लिया है । मुझे यह सूचित करते हुए बहुत संतुष्टि और खुशी हो रही 
है कि यह 2 अक्टूबर से पहले हासिल हो जाएगा । इस अवसर को मनाने के लिए, 2 अक्टूबर , 2019 को गांधी दर्शन, राजघाट 
पर राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया जाएगा । गांधी जी के सकारात्मक मूल्यों के बारे में युवाओं और समाज को व्यापक 
रूप से जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी विश्वकोश भी विकसित किया जा रहा है । 
59 . भारतीय रेलवे की उपशहरी तथा लंबी दूरी वाली सेवाएं मुंबई जैसे शहर तथा छोटे शहरों में चमत्कारी कार्य कर रही 
है । रेलवे को दिल्ली मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रिजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ( आरआरटीएस) जैसी विशेष प्रयोजन साधन 
( एसपीवी) संस्थाओं के जरिए उपशहरी रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । टांजिट हब के इर्द -गिर्द 
वाणिज्यिक गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट उन्मुखीविकास (टीओडी) का समर्थन करते हुए, मैं अधिक पीपीपी पहलों 
को बढ़ावा देकर तथा स्वीकृत कार्य के समापन को सुनिश्चित करके मेट्रो-रेलवे पहलों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ । हम 2022 
तक डेडीक्रेडिट फ्रंट कारीडोर पार्ट योजना पूरी कर लेंगे जो यात्री रेलगाड़ियों के लिए मौजूदा रेलवे नेटवर्क को मुक्त रखेगी । 
युवा 
60 . सरकार भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम वैश्विक शिक्षा प्रणालियों में से एक करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति लाएगी । नई नीति अन्य बातों के साथ - साथ विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों में मुख्य परिवर्तनों, बेहतर अभिशासन प्रणालियों 
का प्रस्ताव करती है तथा अनुसंधान और नवाचार पर ज्यादा ध्यान देती है । 
61 . हम देश में अनुसंधान को वित्तपोषित करने , समन्वित करने तथा बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान 
( एनआरएफ ) स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं । एनआरएफ एक दूसरे से स्वतंत्र विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी जा रही अनुसंधान 
संबंधी अनुदानों का समावेश करेगा । यह आरएएफ यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयास और व्यय के दोहरीकरण के बिना हमारी 
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आधारभूत विज्ञान के प्रासंगिक पहचाने गए मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ देश में समग्र अनुसंधान 
प्रणाली मजबूती हुई है । हम एनआरएफ के लिए काफी प्रगतिशील और अनुसंधान परक संरचना तैयार करेंगे । सभी मंत्रालयों 
में उपलब्ध धनराशि एनआरएफ में शामिल की जाएगी । इसे अतिरिक्त निधि के साथ पर्याप्त रूप से संपूरित किया जाएगा । 
62. एसडब्ल्यूएवाईएएम पहल के जरिए ऑनलाइन खुले व्यापक कार्यक्रमों ने छात्र समुदाय के वंचित भाग के डिजीटल 
अलगाव को समाप्त करने में सहायता की है । अध्यापन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए उच्च शिक्षा में वैश्विक शैक्षणिक 
पहल नेटवर्क (जीआईएएन) कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के वैश्विक समूह 
का पता लगाना था । देश की जरूरत के अनुसार चयनित क्षेत्रों में मुख्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों को हल 
करने के लिए अनुसंधान हेतु एक रोड मैप विकसित करने के लिए इंम्प्रिट अथवा प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी 
योजना पैन - आईआईटी और आईआईएसी संयुक्त पहल के रूप में शुरू हुई है । उच्च शैक्षणिक संस्थाएं नवाचार केन्द्र बन रही है । 
63. इन पहलों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है । पांच वर्ष पहले विश्व विश्वविद्यालय रैकिंग में टॉप 200 में भारत की 
एक भी संस्था नहीं थी । अपने स्तरों को बढ़ाने के लिए तथा अपने परिचय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमारी संस्थाओं 
द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के कारण, अब हमारे पास टॉप 200 ब्रेकिट में तीन संस्थाएं है- दो आईआईटी तथा 
आईआईएससी बंगलौर। हमारे प्रयासों के कारण अब यह खिड़की खुल गई है । सुधार के लिए हमारे सम्मिलित प्रयास जारी रहेंगे । 
वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए "विश्व श्रेणी संस्था " शीर्ष के अंतर्गत ₹400 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गई है जो पिछले 
वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुना ज्यादा है । भारत के पास उच्च शिक्षा का केन्द्र बनाने की क्षमता है । इसलिए मैं "भारत 
में अध्ययन " नामक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ जो हमारी उच्च शिक्षा संस्थाओं में विदेशी छात्रों को अध्ययन करने 
के लिए लाने पर केन्द्रित होगा । 
64. ज्यादा स्वायत्ता को बढ़ाने तथा बेहतर शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने के लिए उच्च शिक्षा की विनियमकारी प्रणाली 
को व्यापक स्तर पर सुधारा जाएगा । अगले वर्ष में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कानून का मसौदा प्रस्तुत 
किया जाएगा । 
65 . अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई " खेलो भारत योजना " ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की 
जागरूकता सृजित की है। सरकार खेलों भारत योजना का विस्तार करने तथा सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के 
लिए वचनबद्ध है सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो भारत योजना के अंतर्गत खिलाडियों के विकास के 
लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा । 
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66 . यह सरकार महानसंत बश्वेशरा को मानती है और इनके उपदेशों का पालन करती है, विशेषरुप से कयाका और दसोहा 
के सिद्धांतों को । " क्याकेव कैलाश " की कार्यान्वित करते हुए, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के 
लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है । यह गति और अन्य स्तरों के साथ 
बहुतायत में कौशलयुक्त जनशक्ति सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान यह दर्शाते हैं कि मुख्य 
अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी । विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने युवाओं को तैयार 
करने के लिए, हम भाषा प्रशिक्षण सहित , विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देने पर बल देंगे । हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( आर्टीफिशल 
इंटेलीजेंस) (एआई), कम्प्यूटर संबंधी उपकरण , बिना डाटा 3डी प्रिंटिंग , आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग 
के कौशलों पर भी ध्यान देंगे जिसकी देश और विदेश में काफी मांग है और ये काफी ज्यादा पारिश्रमिक प्रदान करते हैं । 
67 . संत बश्वेशरा का दोबारा उल्लेख करते हुए, मैं यह कहना चाहूँगी कि इनका दसोहा का सिद्धांत उन कार्यों को रेखांकित 
करता है जन्हें यह सरकार करती है। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए “गिव इट - अप अथवा विभिन्न पेंशन योजनाएं समाज 
की भलाई के लिए है । 
68. सरकार का अनेक श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं के सेट में सुचारू बनाने का प्रस्ताव है । यह इस बात को 
सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण की प्रक्रिया और विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना मानकीकृत और सुचारू हो जाएगा । श्रम 
संबंधी विभिन्न भाषाओं के मानकीकृत होने के साथ, यह आशा की जाती है कि भविष्य में कम विवाद होंगे । 
69 . हम स्टार्ट अप के लिए विशेषरूप से डीडी चैनलों के अन्तर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करते है । इससे 
स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने, उनको वृद्धि को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार-विमर्श करने, उपक्रम परक उद्यमियों 
के साथ तालमेल बिठाने और वित्त व्यवस्था तथा कर योजना के लिए एक फ्लेटफार्म तैयार होगा । स्टार्ट अप की शुरुआत करने 
वाले ही इस चैनल की योजना बनाएंगे और उसे चलाएंगे भी । बाद में , मैं इस भाषण में स्टार्ट अप के कराधान संबंधी मामलों 
को उठाऊंगी । 
70 . स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जबरदस्त लाभ सामने आए हैं , देश महिलाओं के साथ - साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति के हजारों उद्यमियों को उभरते भी देख रहा है, इनमें से अधिकांश को अपना व्यवसाय, उद्योग, स्थापित करने में 
सहायता प्रदान की गई, और इसके लिए उन्हें स्टार्ट अप इंडिया स्कीम के अन्तर्गत पूंजी उपलब्ध कराई गई । इस स्कीम के 
लाभकारी परिणामों को देखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के समुदायों के बीच इस जारी रखने की 
भारी मांग है; 15 वें वित्त आयोग 2020 - 25 की अवधि के अनुरूप इस स्कीम को जारी रखा जाएगा । बैंक, मांग आधारित 
व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे, उदाहरणार्थ इसमें स्कैवेंजिंग मशीनों और रोबोटो की खरीद भी शामिल होगी । 
71. स्टैंड अप इंडिया स्कीम से मानव गरिमा और आत्म सम्मान मुखर हो उठा है । " काया कावे कैलासा " पेट्रोलियम तथा 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बड़े पैमाने पर एलपीजी ढुलाई की व्यवस्था 
करने में सक्षम बनाया है । दो वर्षों की अवधि के दौरान, 300 से अधिक उद्यमी उभरे हैं । मशीनों और रोबोटों को स्केवेंजिंग का 
कार्य में नियोजित किया गया है जिससे शारीरिक रूप से स्केवेंजिंग करने वालों की गरिमा की रक्षा हुई । उत्प्रेरक की भूमिका 
निभाने वाले वाणिज्यिक बैंकों के साथ स्टैंड अप और स्टार्ट अप के समन्वय के कायापलट करने वाला बदलाव हुआ है । 
सहज जीवन निर्वाह 
72. इस सरकार का लक्ष्य अपने नागरिकों को जीवन में और अधिक सुविधा मुहैया कराना है । डिजिटल भुगतान सेवाओ 
को प्रत्येक स्थान पर स्वीकार्यता मिल रही है, इसमें सरकार भी शामिल है । 
73 . प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरूआत 5 मार्च, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में की गई 
थी । इस स्कीम का उद्देश्य असंगठित और अनौपचारिक सेक्टरों के करोड़ों कामगारों को 60 वर्ष से अधिक की उम्र प्राप्त कर 
लेने पर ₹3000 प्रतिमास पेंशन के रूप में उपलब्ध कराने का है । लगभग 30 लाख कामकार इस स्कीम में शामिल हो 
गए हैं । 
74 . गुणवत्तापरक जीवन और सहज जीवन निर्वाह के लिए स्वच्छ वातावरण और सतत् ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करना 
बहुत ही जरूरी है । देश में परिवार स्तर पर एलईडी बल्ब का बड़े पैमाने पर वितरण करने का कार्यक्रम आरंभ किया गया था , 
इसके फस्वरूप देश में पारंपरिक बल्ब व सीएफएल चलन से बाहर हो गई गए अनुमान है कि लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्ब 
उजाला योजना के अंतर वितरित किए गए, इससे प्रतिवर्ष ₹18, 341 करोड़ की बचत हो रही है । भारत पारंपरिक बल्बों के 
उपयोग से मुक्त होने जा रहा है, साथ ही सीएफएल का उपयोग भी पहले से बहुत कम हो गया है । हम देश में सोलर स्टोव 
और बैटरी चार्जरों के लिए उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन एलईडी बल्ब पद्धति अपनाएंगे । 


[ भाग I खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
75 . आम नागरिक के लिए रेल यात्रा को आरामदायक और सुखद अनुभव बनाने के लिए हम इस वर्ष बड़े पैमाने पर रेलवे 
स्टेशन आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे । 
नारी तू नारायणी /महिलाएं 
76 . स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्णानंद को संबोधित एक पत्र में कहा थाः "नारी की स्थिति को सुधारे बिना संसार 
के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है ।किसी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।" यह सरकार मानती है कि हम महिलाओं 
की और अधिक भागीदारी से ही प्रगति कर सकते हैं । 


77. भारत की विकास गाथा में , विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की बहुत मधुर दास्तान है । सरकार 
नारी की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने तथा आसान बनाने का विचार रखती है । 
78 . बजट का लिंग आधारित विश्लेषण बजटीय आवंटन जांच के लिए है, लिंग आधार दशकों तक इसका पैमाना बना रहा 
है । मैं आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन एवं कार्य योजना सुझाने के लिए सरकार और निजी स्टेक होल्डरों के साथ विस्तृत आधार 
वाली समिति बनाने का प्रस्ताव करती हूं । 
79 . मानव जीवन का ऐसा कोई कालखण्ड नहीं है जिसमें नारी का योगदान महत्वपूर्ण न हो । सरकार दृढ़ता के साथ यह 
मानती है कि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, जो विशेष रूप से पिछले दशक से आकार ले रहा है, में भारताय नारी की भूमिका 

और नेतृत्व सुस्पष्ट है। हाल ही में सम्पन्न चुनावों में पुरूषों के समान ही महिला मतदाताओं ने रिकार्ड मतदान किया । इस समय 
लोकसभा में रिकार्ड 78 महिला सांसद है । यह महिला केन्द्रित नीति से परे हमारे दृष्टिकोण को रेखांकित करती है कि हम महिला 
नीति संबंधी पहलों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं । 


80 . इस सरकार ने मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया एवं सहायता समुह (एसएचजी) कार्यक्रमों जैसी विभिन्न स्कीमों के जरिए महिला 
उद्यमिता सहायता दी है और महिला उद्यम को बढ़ावा को बढ़ावा दिया है । देने के लिए में सभी जिलों में महिला एसएचजी 
हितकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं । इसके अलावा जनधन बैंक खाता धारी प्रत्येक सत्यापित महिला 
एसएचजी सदस्य को ₹5, 000 के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी । प्रत्येक एसएचजी में एक महिला को मुद्रा स्कीम के अन्तर्गत 
₹1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा । 


भारत का साफ्ट पावर 


81 . भारत के साफ्ट पावर की कई विभिन्न तरीकों से सराहना की जाती है । कतिपय आसान उदाहरण दृष्टव्य है: विगत 
3 वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय योगा दिवास पर लगभग 192 देशों में बड़े पैमाने पर योग का अभ्यास किया गया | महात्मा गांधी का 
प्रिय भजन " वैष्णव जन तो तेने कहिए " 40 देशों में उनके अग्रणी कलाकारों द्वारा गाया गया । इसके बाद भारत को जानो " वार्षिक 
क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें मात्र एन आर आई ने ही नहीं बल्कि कई विदेशियों ने भी भाग लिया । 
82 . मैं भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड जारी करने पर विचार करने के लिए प्रस्ताव 
करती हूँ । 
83. मैं एक मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ जो हमारे पारंपरिक कारीगरों और उनके रचनात्मक उत्पादों को वैश्विक 
बाजारों के साथ जोड़ेगा | जहाँ कहीं आवश्यक हो हम इनके लिए पेंटट और भौगोलिक सूचक प्राप्त करेंगें । इस उद्देश्य से मैं , 
इस गरिमामय प्रांगण से पहली बार यह घोषणा करती हूँ कि हम भारत के सृजनात्मक उद्देश्यों को अर्थव्यवस्था से जोड़ कर 
जहां आवश्यक है बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम (मिशन ) 
प्रारंभ करेंगे। 


84 . अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उन देशों में 
भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है जहां अभी तक निवासी राजनयिक मिशन नहीं है । तदनुसार, मार्च 
2018 में सरकार ने अफ्रीका में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन खोलने का अनुमोदन दिया था । वर्ष 2018- 19 में रवांडा, 
जिबूती, भूमध्य गिनी, रिपब्लिक ऑफ गिनी और बुर्किना फासो में पांच दूतावास पहले ही खोले जा चुके हैं । सरकार वित्तीय 
वर्ष 2019- 20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है । इससे विदेशों में न केवल भारत की उपस्थिति बढ़ेगी बल्कि हम 
इन देशों में विशेष कर स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर तथा अधिक सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी समर्थ 
होंगे । 
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85 . प्राचीन काल से हमारी यह परंपरा रही है कि भारत ने हमेशा से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समन्वय के जरिए देशों के साथ 
आर्थिक सहयोग की नीति का अनुसरण किया है । भारतीय विकास सहयोग स्कीम ( आईडीईएएस ) परियोजनाओं के लिए 
रियायती वित - पोषण उपलब्ध कराती है तथा प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में अवसंरचना विकास और क्षमता में योगदान देती 
है । छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते हम ऐसे वैकल्पिक विकास परक मॉडलों पर विचार करेंगे जिसमें निजी क्षेत्र इक्विटी, 
बहुपक्षीय वित्त -पोषण, कार्पोरेट, अनिवासियों से योगदान, आदि शामिल होंगे । मैं वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आईडीईएएस 
स्कीम का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव करती हूँ । 
86 . सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित कर रही है जो अन्य पर्यटन 
स्थलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे । ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल सैलानियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे जिससे 
इन स्थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे । 
87 . समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करने के उद्देश्य से, एक डिजीटल संग्रह बनाया गया है जिसमें भारत 
में आदिवासियों के दस्तावेजों, लोक गीतों, उनके विकास क्रम के फोटोचित्रों और वीडियो, उत्पत्ति स्थल, जीवन शैली , 
वास्तुकला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और अन्य मानव-विकास का संग्रह किया जाता है । इस संग्रह को और अधिक 
समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जाएगा । 
बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र 
88. बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने से वित्तीय लाभ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने लगे हैं । पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक 
बैंकों के एनपीए में लगभग ₹1 लाख करोड़ से भी अधिक की गिरावट आई है, पिछले चार वर्षों में आईबीसी और अन्य उपायों 
के चलते ₹4 लाख करोड़ से अधिक की रिकार्ड वसूली हुई है, वर्तमान में प्रावधान कवरेज अनुपात सात वर्षों में अपने उच्चतम 
स्तप पर है, और घरेलू क्रेडिट वृद्धि बढ़कर 13.8 % हो गई है । सरकार ने समेकन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से लागू किया है जिससे 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर आठ रह गई है। इसके साथ- साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक त्वरित सुधार कार्रवाई 
ढांचे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए हैं । 
89 . पैतृक संपत्ति के मामलों से निपटने के लिए, फिलहाल अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रोत्साहित करने तथा बैंकों 
के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को ₹70, 000 करोड़ की और राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। जीवन 
को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, वे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे , ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और दहलीज पर बैंकिंग 
सुविधा का प्रस्ताव देंगे, तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहकों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं लेने में समर्थ 
बनाएंगे । इसके अलावा, सरकार ऐसी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम 
उठाएगी, जहां अन्य द्वारा उनके खातों में नकद राशि जमा किए जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 
में अभिशासन को सुदृढ़ करने के लिए भी सुधार किए जाएंगे । 
90 . गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) छोटे और मध्यम औद्योगिक खण्डों में खपत मांग के साथ - साथ पूंजी सृजन 
को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । एनबीएफसी, जो मूल रूप से काफी सुदृढ़ हैं , को अत्यधिक प्रतिकूल 
जोखिम के बिना बैंकों और म्यूचल फंड से वित्त -पोषण प्राप्त करना जारी रखना चाहिए । वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी, 
जिनकी चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल एक लाख करोड़ रुपये की राशि, को उच्च दरवाली जुटाई गई आस्तियों की बिक्री करने 
के लिए, सरकार 10 % तक की प्रथम हानि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए छह माह की आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया 
कराएगी । इसके अतिरिक्त , भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई), एनबीएफजी का विनियामक है । तथापि, आरबीआई का 
एनबीएफसी पर सीमित विनियामक प्राधिकार है। वित्त विधेयक में एनबीएफसी की तुलना में आरबीआई के विनियामक प्राधिकार 
को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव किए जा रहे हैं । 
91. एनबीएफसी, जो सार्वजनिक ऋण देता है, को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाए रखना होता है और इसके 
अलावा, आरबीआई द्वारा अपेक्षित अनुसार एक विशेष रिजर्व भी बनाए रखना होता है। एनबीएफसी को पब्लिक इश्यू से धन जुटाने 
की अनुमति प्रदान करने के लिए, डीआरआर का सृजन करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी, जो वर्तमान में केवल 
पब्लिक इश्यू पर ही लागू है जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है । 
92. टीआरईडीएस प्लेटफार्म में एनबीएफसी- कारक के रूप में पंजीकृत न होने वाले और अधिक भागीदारों, विशेषकर 
एनबीएफसी, को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन करना आवश्यक है 
और सभी एनबीएफसी को टीआरडीएस में सीधे भाग लेने की अनुमति देने के लिए कदम उठाए जाएंगे । 


[ भाग I – खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


93 . हमारे सन्दर्भ में आवास क्षेत्र के लिए एक अनुकूल नियम का बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है । नेशनल हाउसिंग बैंक 
जो कि दुबारा फाइनेन्स करता है और उधार देता है, आवास सम्बन्धी वित्तीय क्षेत्र का विनियामक भी है । इससे एनएचबी को 
कुछ हद तक विवादास्पद तथा कठिन कार्य मिलता है । मेरा प्रस्ताव यह है कि आवास सम्बन्धी वित्तीय क्षेत्र के विनियमन का 
जो प्राधिकार एनएचबी को दिया गया है वह उससे वापस लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाए वित्त विधेयक में 
आवश्यक प्रस्ताव शामिल कर लिये गये है । 


94. सरकार ने अगले पाँच वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में ₹100 लाख करोड़ का निवेश करने के अपने इरादे की घोषणा 
की है । इस दिशा में एक ऐसी विशेषज्ञ समिति के गठित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसका कार्य दीर्घकालिक वित्तसम्बन्धी 
वर्तमान स्थिति विकास पूरक वित्तीय संस्थानों के बारे में हमारे पुराने अनुभवों का अध्ययन करना और इन बुनियादी संरचनाओं 
के बारे में अपनी सिफारिश देना है तथा यह बताना है कि विकासपरक वित्तीय सस्थानों के माध्यम से कितने धन को दिये जाने 
की जरूरत पड़ेगी । 
95 . पेन्शन फण्ड विनियामक और विकास प्राधिकरण ( जीएफआरडीए ) राष्ट्रीय पेन्शन योजना को लागू और इनको 
विनियनित करते है जो कि विभिन्न मध्यस्थों की सहायता से होता है जिसमें अन्य के अलावा एनपीएस ट्रस्ट भी शामिल है । 
योगदान करने वालों के व्यापक हित को देखते हुए और एनपीएस और जीएफआरडी के बीच एक दूरी को देखते हुए एनपीएस 
ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग रखने और उसको साथ एक यथोचित संगठनात्मक संरचना प्रदान करने के लिए प्रयास किये 
जाएंगे । 


96. अंतर्राष्ट्रीय बीमा संव्यवहारों को देश में ही ( आन शोरिंग) पूरा कराने की सुविधा प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय 
सेवा केन्द्रों में विदेशी पुनः बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए, सरकार ने नेट ओन्ड फन्ड की जरूरत को ₹5, 000 करोड़ 
से कम करके ₹1, 000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है । 
97 . सरकार , गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में निवेश को कम करने की नीति अपना रही है जिससे कि सरकार 
का हिस्सा 51 % से नीचे न जाने पाये । जिन मामलों में उपक्रमों को अभी भी सरकार के नियंत्रण में बनाये रखना है, वहां सरकार 
मामले दर मामले के आधार पर 517 से नीचे लेकिन एक यथोचित स्तर पर इसे बनाये रखने पर विचार कर रही है। सरकार 
519, की हिस्सेदारी बनाये रखने की अपनी इस नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे कि इस 517, की हिस्सेदारी 
में सरकार के नियन्त्रण में आने वाले संस्थाओं की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जा सके । 
98 . भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह में सुधार लाने के लिए, घरेलू कारपोरेट प्रणालियों और रीतियों को विश्व की 
प्रणालियों और रीतियों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है । इस बात को भी मानना पड़ेगा कि इक्विटी में वैश्विक वित्तीय गति 
में कतिपय मापदण्डों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उस स्टाक के बारे में मूल्यांकन किया जा सके जिसको विनिवेश 
के लिए चुनते है । सरकार का इरादा ऐसे सीपीएसई में फुटकर भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देने का है जिनमें हाल ही 
में बहुत ही उत्साहवर्द्धक अपवर्ड रूख दिखाई दिया है । अतिरिक्त निवेश की गुंजाइश को पैदा करने के लिए, सरकार सीपीएसई 
में , जिनमें बैंक भी आते हैं , अपनी स्थिति को फिर से ठीक करना चाहती है जिससे कि इसके और शेयर जारी किये जा सकें 

और यह अपने बाजार को और गहराई तक ले जा सके । 
99 . चुनिंदा सीपीएसई में रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम किये जाने की इस सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी । 
वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए, सरकार एअर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की 
अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी सीपीएसई को मौका 
देगी । 


100 . सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए ₹1,05, 000 करोड़ के विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। सरकार पीसीयू 
की एक रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनायेगी । सरकार गैर वित्तीय क्षेत्रों में भी पीएसयू को मजबूत तथा सुसंगठित बनाये 
रखने का काम जारी रखेगी । 


101 . ई. टी . एफ ने खुदरा निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख अवसर प्रदान किया है और यह भारत सरकार के विनिवेश 
कार्यक्रम में एक साधन के रूप में सिद्ध हुआ है । इसको और अधिक बढ़ाने के लिए, सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 
( ईएलएसएस ) की तर्ज पर ईटीएफ में निवेश का एक विकल्प प्रदान करेगी । इससे सीपीएसई में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा 
मिलेगा । 
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102. पीएसयू में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए और सूचीबद्ध पीएसयू को और अधिक वाणिज्यिक और बाजारोन्मुखी 
बनाने के लिए, सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी जिससे कि सभी सूचीबद्ध पीएसयू के लिए जनता की 257 की 
भागीदारी के मानक सुनिश्चित हो सकें और सभी पीएसयू कम्पनियों में विदेशी हिस्सेदारी को अधिकतम स्वीकृत सीमा तक 
बढ़ाया जा सके । 
103 . अपनी जीडीपी में भारत का सम्प्रभु ऋण विश्वभर में सबसे कम है जोकि 57 से भी नीचे है । सरकार विदेशी बाजारों 
में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को बढ़ाना शुरू करेगी । इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों 
की मांग पर भी लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा । 
104. 2019 तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के सिक्कों की 
एक नयी श्रृंखला 7 मार्च 2019 को जारी की गई है जिसको कि नेत्रबधित लोग भी आसानी से पहचान सकते है । ये नये सिक्के 
जनता के प्रयोग के लिए शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे । 


105 . हमने स्वतंत्रता के बाद पहले 50 वर्षों में " अधिकार " पर जोर दिया है स्वतंत्रता के पहले 75 वर्षों में हम भारत के प्रति 
अपने " कर्तव्य " पर जोर देना चाहिए और " अधिकार " में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए । दुनियाभर के सभी विचारकों ने हमारे 
इस तर्क का समर्थन किया है कि अपने कर्तव्य के पालन में ही अपना अधिकार सुरक्षित है । भारत के बेहतर भविष्य के लिए, 
2022 में दुबारा, जब हम अपने स्वतंत्रता सेलानियों को याद करेंगे हम सबको राष्ट्र की सेवा में समर्पित भी होना चाहिए । 


भाग- ख 


106 . माननीय अध्यक्ष महोदय , मैं अपनी बात अपने उन करदाताओं को धन्यवाद के साथ शुरु करती हूं, जो जिम्मेदार नागरिकों 
के रूप में अपने करों का भुगतान करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं । उनके बहुमूल्य अंशदान के कारण ही हमारी सरकार हमारे 
देश के समावेशी और सर्वांगीण विकास के हमारे सामूहिक स्वप्न को साकार करने के लिए कार्य करने में समर्थ है । ऐसी परिस्थिति 
में , मुझे श्री पिसिरेन्दैयार की एक तमिल संगम काल की पुरा नानुरु नामक कृति की एक पंक्ति में बुद्धिमत्ता झलकती है । " यान्नै 
पुगुन्धा निलम " नामक कविता राजा पांडियन अरिबुदै नाम्बि को सलाह के रूप में दी गई थीः 
इसका अर्थ यह है कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े से प्राप्त धान की फसल से निकाले गए चावल के कुछ ढेर एक हाथी के 
लिए पर्याप्त होंगे । लेकिन यदि कोई हाथी धान के खेत में स्वयं घुसकर उसे खाना शुरू कर दे तब क्या होगा । यह जितना खाएगा 
उससे कहीं अधिक पैरों से कुचलकर बरबाद कर देगा । 


प्रत्यक्ष कर 


107 . अध्यक्ष महोदय , हमारी सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण, पिछले दो वर्षों की तुलना में प्रत्यक्ष कर राजस्व 
में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में 6. 38 लाख करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2018- 19 में 78 % से भी अधिक 
बढ़कर लगभग 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है । वर्तमान में इसमें प्रत्येक वर्ष दो अंक की वृद्धि हो रही है। 
108. अब मैं छोटे और मध्यम आय कमाने वाले व्यक्तियों पर कर भार को कम करने के लिए पिछले पांच वर्षों में इस सरकार 
द्वारा किए गए प्रयासों की याद दिलाना चाहूंगी । इनमें स्व -नियोजित तथा छोटे व्यापारी , वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक शामिल 
हैं । उनकी वार्षिक कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक होते ही उन्हें कोई आयकर भुगतान करना अपेक्षित है । पिछले कुछ 
वर्षों के दौरान इस संबंध में हमारे प्रयासों और उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । 
109 . अध्यक्ष महोदय, मेरे कर प्रस्तावों का उद्देश्य विकास की गति में तेजी लाना, सस्ते आवास को प्रोत्साहित करना तथा 
उद्यमिता की भावनाएं जाग्रत करके स्टार्ट - अप को बढ़ावा देना है । इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धन की गति में भी तेजी 
आएगी । मेरा उद्देश्य कर प्रशासन को सरल बनाना और इसमें और अधिक पारदर्शिता लाना है । 
110 . जहां तक कार्पोरेट कर का संबंध है, हम दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते रहेंगे ।फिलहाल , 25 % की निम्न दर 250 
करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों पर ही लागू होती है । मैं इसमें 400 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार 
वाली सभी कंपनियों को शामिल करने के लिए इसे व्यापक बनाने का प्रस्ताव करती हूं । इससे 99 . 3% कंपनियां इसके दायरे 
में आ जाएंगी। अब केवल 0. 7 % कंपनियां ही इस दर से बाहर रह जाएंगी । 
सूर्योदय और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बड़ा निवेश 
111. आर्थिक विकास और मेक इन इंडिया को बढावा देने के उद्देश्य से, सरकार, सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन (फैब), सोलर 
फोटो वोल्टिक सैल्स , लिथियम स्टोरेज बैट्रीज , सोलर इलैक्ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्प्यूटर सेवाओं, लैपटॉप, आदि जैसे 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
सूर्योदय और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली 
लगाने के माध्यम से वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने तथा उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन आयकर 
छूटों से संबंधित निवेश और अन्य अप्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करने के लिए एक स्कीम प्रारम्भ करेगी । 
विद्युतचालित वाहन 
112. अपने व्यापक उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह लक्ष्य है कि हमारा भारत मेढक की तरह ऊंची छलांग 
भरता हुआ विद्युतचालित वाहनों के विनिर्माण का विश्व में अग्रणी स्थान बने । उपर्युक्त स्कीम में सोलर स्टोरेज बैट्रियों और चार्जिंग 
अवसंरचना के समावेशन से हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा । सरकार ने विद्युतचालित वाहनों पर जीएसटी दर को 127 से 
घटाकर 57 करने के लिए माल एवं सेवा कर परिषद पहले ही कार्यान्वित कर दी है । विद्युतचालित वाहनों को उपभोक्ताओं के 
लिए सस्ता बनाने के लिए भी , हमारी सरकार विद्युतचालित वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऋणों पर अदा किए गए ब्याज 
पर ₹1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर कटौती प्रदान करेगी । इससे विद्युतचालित वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने वाले 
करदाताओं को ऋण अवधि पर लगभग ₹2. 5 लाख का लाभ मिलेगा। 
स्टार्ट - अप 
113. भारत में स्टार्ट - अप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। तथाकथित 
एंजेल टैक्स मुद्दे का समाधान करने के लिए, अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने 
वाले स्टार्ट - अप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्यांकनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी । 
निवेशक की पहचान और उसकी निधियों का स्रोत संस्थापित करने के मुद्दे का ई - सत्यापन तंत्र लागू करके समाधान किया 
जाएगा । इससे स्टार्ट - अप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जांच 
नहीं की जाएगी । 
114. इसके अतिरिक्त , स्टार्ट - अप के लंबित आकलनों और उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
( सीबीडीटी) द्वारा विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामलों में निर्धारण अधिकारी 
द्वारा अपने पर्यवेक्षी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी जांच- पड़ताल या सत्यापन न किया जा सके । 
115. वर्तमान में , स्टार्ट - अप द्वारा श्रेणी-I वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ ) सहित कतिपय निवेशकों को उनके द्वारा शेयर 
जारी करते समय जारी किए गए उनके शेयरों का उचित बाजार मूल्यांकन कराना अपेक्षित नहीं है । मैं यह लाभ श्रेणी-II 
वैकल्पिक निवेश निधि को भी देने का प्रस्ताव करती हूं । अतः इन निधियों को निर्गमित शेयरों का मूल्यांकन आयकर संवीक्षा 
के दायरे से बाहर होगा । 
116 . मैं स्टार्ट - अप के मामले में हानियों को अग्रेणीत और प्रतिसंतुलित करने की कुछ शर्ते शिथिल करने का भी प्रस्ताव 
करती हूं । मैं स्टार्ट - अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभों की छूट अवधि 
31 -3- 2021 तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव करती हूं । 
सस्ता आवास 
117 . सबके लिए आवास और सस्ते आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सस्ता आवास के डेवलपरों द्वारा अर्जित 
लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है । स्व - स्वामित्व वाली संपत्ति के संबंध में , आवास ऋण पर प्रदत्त 
ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती की अनुमति है । इसे और अधिक बढ़ावा दिए जाने के लिए, मैं ₹45 लाख तक के मूल्य 
का सस्ता मकान खरीदने के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए ऋण पर प्रदत्त ब्याज हेतु ₹1, 50, 000 तक अतिरिक्त कटौती 
की अनम ने का प्रस्ताव करती हूं । इस प्रकार, सस्ता मकान खरीदने वाले व्यक्ति को अब ₹3.5 लाख तक ब्याज संबंधी 
कटौती का लाभ मिलेगा । इससे मध्यवर्गीय मकान खरीदने वालों को उनके 15 वर्ष की अवधि वाले ऋण पर लगभग 7 लाख 
रुपये का लाभ प्राप्त होगा । 
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ( एनबीएफसी ) 
118. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारत की वित्तीय व्यवस्था में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं । इनमें से अधिकाधिक 
विनियमनों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होती हैं , अतः अनुसूचित बैंकों की तुलना में उनके कर व्यवहार में अधिक 
समानता लाए जाने की आवश्यकता है । इस समय, अनुसूचित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्मित कतिपय अशोध्य 
अथवा संदेहास्पद ऋणों पर होने वाले ब्याज पर उस वर्ष कर लगाने की अनुमति दी जाती है जिस वर्ष ब्याज वास्तविक रूप 
से प्राप्त किया गया है। मैं यह सुविधा जमाराशियां लेने वालों के साथ- साथ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग कंपनियों 
को भी देने का प्रस्ताव करती हूं । 
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अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र 
119. गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार द्वारा विगत में कई उपाय किए 
गए हैं । आईएफएससी को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं आईएफएससी को विभिन्न प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन देने का 
प्रस्ताव करती हैं । इन प्रोत्साहनों में , 15 वर्ष की अवधि में किसी दस वर्षीय खंड में धारा 80 - एलए के अंतर्गत 100 प्रतिशत 
लाभ आधारित कटौती, कंपनियों और म्यूच्युअल फंडों को चालू और संचित आय से लाभांश वितरण कर से छूट, श्रेणी -III 
एआईएफ के पूंजी लाभ तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान पर छूट शामिल हैं । 
प्रतिभूति लेन- देन कर (एसटीटी ) 
120 . मैं विकल्पों का चुनाव करने के मामले में निपटान और कारोबार के बाद के भाव के बीच के अंतर तक सीमित रखते 
हुए प्रतिभूति लेन - देन कर (एसटीटी) लगाने में राहत देने का प्रस्ताव करती हूं । 
जीवन को सरल और आसान बनाना 
121 . पेईंग टैक्सेस श्रेणी के तहत भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है । यह रैंकिंग 
2017 में 172 से 2019 में 121 पर आ गई है। मैं, अब कई उपायों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव करती हूं जिनसे करदाताओं 
के लिए अनुपालना आसान बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा । 
पैन और आधार में आपसी अदला-बदली 
122. अध्यक्ष महोदय , अब 120 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों के पास आधार कार्ड हैं । अतः करदाताओं की आसानी 
और सुविधा के लिए, मैं पैन और आधार में आपसी अदल - बदल करने तथा जिनके पास पैन नहीं है उनको अपने आधार संख्या 
को मात्र कोट करके आयकर विवरणी प्रस्तुत करने तथा पैन कोट करने की आवश्यकता होने पर उन्हें इसके इस्तेमाल की 
अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूं । 
पहले से भरी हुई आयकर विवरणियां दाखिल करना 
123. करदाताओं को पहले से भरी हुई विवरणियां उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें वेतन से आय, प्रतिभूतियों से अर्जित पूंजी 
लाभ, बैंकों से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश और कर कटौतियों का ब्यौरा शामिल होगा । इन आयों के बारे में सूचना बैंकों, स्टॉक 
एक्सचेंजों, म्यूच्युअल फंडों, ईपीएफओ, राज्य पंजीकरण विभागों इत्यादि जैसे संबंधित स्रोतों से प्राप्त की जाएगी । इससे न केवल 
कर विवरणी प्रस्तुत करने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी बल्कि इससे आय और करों की सूचना की स्टीकता भी 
सुनिश्चित होगी । 
व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण 
124 . आयकर विभाग में संवीक्षा निर्धारण की मौजूदा प्रणाली में करदाता को विभाग में बार- बार आना- जाना पड़ता है जिसके 
फलस्वरूप कर अधिकारी कतिपय अवांछनीय व्यवहार करते हैं । ऐसी घटनाओं को समाप्त करने और माननीय प्रधानमंत्री के 
दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, इलेक्ट्रानिक रूप में व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना एक निर्धारण स्कीम जिसमें कोई भी 
मानवीय हस्तक्षप नहीं होगा, को इस वर्ष चरणबद्ध तरीके से शुरु किया जा रहा है । इसकी शुरुआत में , उन मामलों में ई-निर्धारण 
किया जाएगा जिनमें कतिपय विशिष्ट लेन- देनों अथवा विसंगतियों का सत्यापन करना जरूरी है । 
125 . संवीक्षा के लिए चयनित मामले यादृच्छिक तरीके से निर्धारण इकाइयों को आवंटित किए जाएंगे तथा केंद्रीय प्रकोष्ठ 
द्वारा निर्धारण अधिकारी का नाम, पदनाम अथवा स्थान को प्रकट किए बिना इलेक्ट्रानिक रूप से नोटिस जारी किए जाएंगे ।केंद्रीय 
प्रकोष्ठ करदाता और विभाग के बीच संपर्क का एकल बिंदु होगा ।निर्धारण करने की यह स्कीम आयकर विभाग की कार्यप्रणाली 
में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी । 
डिजिटल भुगतान 
126 . अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने डिजिटल भुगतान और कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 
कई पहले की हैं । डिजिटल भुगतानों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, मैं , अधिकाधिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव 
करती हूं। कारोबारी भुगतान नकद में किए जाने की परिपाटी को हतोत्साहित करने के लिए, मैं , बैंक खाते से एक वर्ष में 
1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस लगाए जाने का प्रस्ताव करती हूं । इसके अतिरिक्त , 
कम लागत की अनेक डिजिटल भुगतान विधियां हैं जैसा कि भीम, यूपीआई-क्यूआरकोड, आधार- पे, कतिपय डेबिट कार्ड , 
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एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जिनका उपयोग कम नकद वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है । 
इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि व्यापारिक प्रतिष्ठान , जिनका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है, वे अपने ग्राहकों 
को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान की विधियों की पेशकश करेंगे और ग्राहकों तथा व्यापारियों पर कोई प्रभार या व्यापारिक 
छूट दर अधिरोपित नहीं की जाएगी । जैसे - जैसे लोग इन डिजिटल भुगतानों की ओर बढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक उन 
बचतों से इन लागतों का समायोजन करेंगे जो कम नकदी के प्रचलन के कारण उन्हें प्राप्त होगी । आयकर अधिनियम एवं भुगतान 
एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं जो कि इन प्रावधानों पर प्रभाव डालेंगे । 
राजस्व जुटाना 
127 . अध्यक्ष महोदय , मैंने पहले भी यह कहा है कि हम लधु एवं मध्यम आय अर्जन करने वालों पर, जिनकी वार्षिक आय 
5 लाख तक है, उन पर कर का बोझ कम करने के लिए बहुत से उपाय पहले ही कर चुके हैं अतः उन्हें आयकर भुगतान करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । हम उन सभी आय करदाताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कर देकर राष्ट्र के निर्माण 
में प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी , आय का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से, जिनकी आय सबसे अधिक है, उन्हें राष्ट्र के विकास 
के लिए अधिक योगदान देने की आवश्यकता है । इसलिए मैं जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ तक 
और ₹5 करोड़ से अधिक है उन पर अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ जिससे कि इन दो श्रेणियों के लिए प्रभावी कर दरें 
क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत बढ़ जाएंगी । 


अन्य उपाय 
128 . करदाताओं द्वारा सामना की जा रही वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए मैं , कर विधान को सरल बनाने 
का प्रस्ताव करती हूँ जिनमें विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन शुरू करने हेतु न्यूनतम कर में वृद्धि करना और आयकर 
अधिनियम की धारा 50सीए तथा धारा 56 के दुरूपयोगरोधी उपबंधों से उपयुक्त श्रेणी के व्यक्तियों को छूट देना शामिल है । 


अप्रत्यक्ष कर 


129 . अब मैं अप्रत्यक्ष कर की ओर आती हूँ । हम जानते हैं कि जीएसटी को लागू करने के साथ - साथ परिदृश्य में काफी 
बदलाव आया है । सभी अर्थों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार रहा है । केन्द्र और राज्यों का एक साथ देश की भलाई के लिए कराधान 
की अपनी सार्वभौमिक शक्ति का एक समान उपयोग करने के लिए राजी होना एक अभूतपूर्व कदम है । 17 करों और 13 उपकरों 
को मिलाकर एक कर बना है । अनेक दरें चार रह गई हैं । लगभग सभी वस्तुओं में दर कटौती देखी गई है । दसों विवरणियों की 
जगह एक ने ले ली है । करदाताओं का कर विभागों के साथ आमना - सामना ( इंटरफेस) कम हो गया है । सीमा जांच समाप्त 
हो गई है । वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध लाया और ले जाया जा सकता है जिससे समय और ऊर्जा की बचत 
हुई है । जितने समय में एक ट्रक एक ट्रिप करता था उतना ही समय में दो ट्रिप करने लगा है । इस तरह से एक राष्ट्र, एक 
कर , एक बाजार का सपना पूरा हो गया । इसके लिए सारा श्रेय जीएसटी परिषद को जाता है । 
130 . शुरुआती चरण में जीएसटी को कतिपय कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा । सुधार के स्तर को देखते हुए यह 
स्वाभाविक था । फिर भी परिषद, केन्द्र और राज्यों ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है । 
जीएसटी की दरें भी उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं , जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 92, 000 करोड़ रुपये की राहत दी गई है । जीएसटी 
के प्रदर्शन पर किसी निर्णय पर पहुंचते समय हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए । इसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । 
131 . हम जीएसटी प्रक्रियाओं को और भी सरल बना रहे हैं । एक सरलीकृत , एकल मासिक विवरणी लाई जा रही है ।जिस 
करदाता का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है वह तिमाही विवरणी फाइल करेगा । छोटे कारोबारों के लिए विवरणी 
तैयार करने हेतु लेखाकरण साफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। पूरी तरह स्वचालित जीएसटी रिफंड मॉड्यूल का 
क्रियान्वयन किया जाएगा । करदाता के लिए अनेक कर लेजरों के स्थान पर एक कर लेजर होगा । 
132. इलेक्ट्रानिक इनवॉइस सिस्टम लाने का भी प्रस्ताव है जिसमें जारी करते समय केन्द्रीय सिस्टम में इनवॉइस के ब्योरे 
का संग्रहण किया जाएगा । बाद में इसका उपयोग पहले से भरी हुई करदाता विवरणियों के लिए किया जाएगा । अलग से ई 
वे-बिल की आवश्यकता नहीं होगी । इसकी शुरूआत जनवरी, 2020 से हो जाएगी । इलेक्ट्रानिक इनवाइस सिस्टम अनुपालना 
संबंधी भार को काफी हद तक कम करेगा । 
133 . सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्ताव, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने, ‘मेक इन इंडिया के जरिए उच्चतर घरेलू मूल्य 
वर्धन हासिल करने, आयात पर निर्भरता कम करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को संरक्षण देने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा 
देने और गैर - जरूरी वस्तुओं का आयात कम करने तथा विपरिवर्तन सुधारने के उद्देश्य से प्रेरित हैं । 
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134. रक्षा का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने की तत्काल आवश्यकता है । यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस प्रयोजन के 
लिए भारत में विनिर्मित न होने वाले रक्षा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है । 
135 . मेक इन इंडिया अति महत्वपूर्ण लक्ष्य है । घरेलू उद्योग समस्तरीय क्षेत्र मुहैया कराने के लिए काजू, गरी, पीवीसी , 
विनाइल फ्लोरिंग, टाइल, फर्नीचर के लिए मेटल फिटिंग माऊंटिग, आटो पार्ट्स, कतिपय प्रकार के सिंथेटिक रबर, मार्बल 
स्लैब्स, आप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटी कैमरा, आई पी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकार्डर आदि जैसी मदों पर 
बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। अब भारत में विनिर्मित किए जाने वाली कतिपय इलेक्ट्रानिक मदों पर सीमा शुल्क 
छूट को भी वापिस लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त , पाम, स्टेरिन , वसायुक्त तेलों पर अंतिम प्रयोग आधारित छूट और विभिन्न 
प्रकार के कागजों पर छूटें भी समाप्त की जा रही हैं । घरेलू प्रकाशन और मुद्रण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित 
पुस्तकों पर 5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क लगाया जा रहा है । 
136. घरेलू विनिर्माण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कतिपय कच्ची सामग्रियों और पूंजी वस्तुओं पर सीमा शुल्क में 
कटौती का प्रस्ताव किया जा रहा है । इनमें सीआरजीओ सीट्स की कतिपय निविष्टि , अमोरफस रिबन , एथलीन डाइक्लोराइड , 
प्रोपलीन आक्साइड , कोबाल्ट मैट, नाप्था , ऊन के धागे, कृत्रिम किडनी के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं 

और डिस्पोजेबल स्टेरेलाइज्ड डायलिजर एवं नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन शामिल हैं । ई- मोबिलिटी को और अधिक 
प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कतिपय कलपुर्जी पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है । विशिष्टीकृत इलेक्ट्रानिक 
वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी वस्तुओं पर भी सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है । 
137 . चमड़ा क्षेत्र को राहत देने के लिए कच्चे और अर्ध- तैयार चमड़े पर निर्यात शुल्क को युक्ति संगत बनाया जा रहा है । 
138. कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों में थोड़ी नरमी आई है । इससे पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और उपकर की 
समीक्षा करने की गुंजाइश बनती है । मैं , पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना 
उपकर में प्रति लीटर 1 रुपया की दर से बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती हूँ । सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क बढ़ाकर 
10 प्रतिशत से 12. 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ । 
139 . तंबाकू उत्पादों और कच्चा तंबाकू पर राष्ट्रीय आपदा एवं आकस्मिकता शुल्क लगाया जाता है । कतिपय मामलों में 
इसे इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि इन मदों पर कोई बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है । इस समस्या का समाधान 
करने के लिए सांकेतिक बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है । 
140 . मैं , सीमा शुल्क अधिनियम में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव करती हूं । हालिया रुझान दर्शाते हैं कि कुछ फर्जीनिकाय 
अनुचित रियायतें और निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं । जब हमने ऐसे घृणित 
क्रियाकलापों के विरूद्ध अपने गहन प्रयास किए हैं , ऐसे अपराधों के लिए दंड और अभियोजन बढ़ाने हेतु अधिनियम में उपबंध 
जोड़े जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त , ड्यूटी फ्री स्क्रिप्स और ड्रा बैक सुविधा के दुरुपयोग में ₹50 लाख से अधिक की राशि शामिल 
है, यह संज्ञेय और गैर- जमानती अपराध होगा । 
141. हाल ही में जीएसटी के दो वर्ष पूरे हुए हैं । मेरे लिए चिंता का सबब यह है कि जीएसटी से पूर्व की व्यवस्था से हमारे 
पास बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं । सेवा कर और उत्पाद शुल्क संबंधी मुकदमों में ₹3 .75 लाख करोड़ से भी अधिक फंसा 
हुआ है। इस भार को कम करने और कारोबार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । इसलिए मैं , विरासत विवाद समाधान स्कीम 
( लीगेसी डिस्प्युट रिसोल्युशन स्कीम) का प्रस्ताव करती हूँ जिससे ये मुकदमें जल्दी समाप्त हो जाएंगे । मैं , व्यापारियों और 
व्यवसायियों से इस अवसर का लाभ उठाने और और मुकदमेबाजी से मुक्त होने का अनुरोध करती हूँ । 
142. मेरे कर प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । 
143. अध्यक्ष महोदय , इन्ही शब्दों के साथ इस गरिमामय सदन को बजट प्रस्तुत करती हूं । 
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बजट भाषण भाग ख का अनुबंध 


1. 


1 . 2 


प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव 
कर के आधार का विस्तार और इसको गहन करना 
कतिपय व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों पर लगने वाले कर में कटौती: फिलहाल किसी व्यष्टि या हिन्दू 
अविभाजित कुटुम्ब द्वारा किसी निवासी ठेकेदार या व्यावसायिक को निजी उपयोग हेतु किए गए भुगतानों पर स्रोत 
पर कर की कटौती करने की कोई देयता नहीं है । इसके अतिरिक्त , यदि व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब की उसके 
कारोबार या व्यवसाय की लेखा परीक्षा नहीं की जाती है, तो किसी निवासी को किए गए ऐसे भुगतानों पर स्रोत पर 
कर की कटौती करने की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे ऐसा भुगतान कारोबार या व्यवसाय के लिए ही किया गया हो । 
ऐसे भुगतानों का पता लगाने के उदद्देश्य से यदि वर्ष के दौरान किसी ठेकेदार या व्यावसायिक को किए गए कुल 
भुगतान की राशि 50 लाख रुपये से अधिक हो तो ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 5 प्रतिशत की 

स्रोत पर कर कटौती करने को बाध्यकारी बनाने हेतु एक नया उपबंध अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । 
यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती करने वाला व्यक्ति स्रोत पर की गई कर की 
कटौती को केवल अपने पैन नम्बर के साथ ही जमा कर सकेगा। इसमें ऐसा भी प्रस्ताव है कि इसमें शून्य 
या टीडीएस की कम दर के लिए प्रमाणत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन किया जा सके । 
अचल परिसम्पत्ति पर टीडीएस का प्रतिफलः यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती के 
प्रयोजनार्थ, अचल संपत्ति की खरीद से संबंधित प्रतिफल में क्लब सदस्यता शुल्क , कार पार्किंग शुल्क , विद्युत और 
जल सुविधा शुल्क , रखरखाव शुल्क प्रकृति के अन्य प्रभार तथा इसी प्रकार का कोई अन्य प्रभार शामिल होगा जो 
अचल संपत्ति की खरीद के लिए आनुषंगिक है । 
अनिवासी को दिए जाने वाले उपहारः फिलहाल किसी निवासी द्वारा किसी निवासी को दिए गए उपहार कतिपय 
छूटों के अध्यघीन आयकर के लिए उत्तरदायी हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवासियों द्वारा भारत से बाहर के 
किसी व्यक्ति को दिए गए ऐसे उपहार भी कर के अध्यधीन हों , यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि भारत में निवासी 
किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर के किसी व्यक्ति को 5 जुलाई, 2019 को या इसके पश्चात किसी धनराशि, या 
भारत में स्थित संपत्ति को उपहार ( जब तक छूट प्रदान न की जाए उपहार न होने के कारण) को भारत में प्रोद्भूत 
माना जाएगा और इसलिए वह भारत में कर योग्य होगा । 
अनिवार्य रूप से विवरणी भरना : ऐसे व्यक्तियों के लिए भी विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव 
है, जिन्होंने किसी वर्ष में चालू खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई हो, या जिन्होंने एक वर्ष में 
विदेशी यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्चकिए हों या विद्यत उपभोग पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च किए 
हो । जिनके लिए भी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो । इसके अतिरिक्त , यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि 
कोई ऐसा व्यक्ति , जिसकी आय विभिन्न धाराओं में से किसी के अधीन पूंजीगत लाभों के समग्र लाभ के दावे के कारण 
कर वसूल न किए जाने वाली अधिकतम राशि से कम होती हो , उसके लिए भी विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
पैन और आधार की अदला-बदली : पैन और आधार की परस्पर परिवर्तनीयता के उपबंध करने का प्रस्ताव है। जिस 
व्यक्ति के पास पैन नहीं है परन्तु आधार है वह अधिनियम के अध्यधीन पैन के स्थान पर आधार का उपयोग कर सकेगा । 
आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के बाद आधार पर वैसे 
व्यक्ति को पैन आवंटित करेगा । यह भी प्रस्ताव है कि जिस व्यक्ति ने पहले ही आधार को पैन से जोड़ दिया है, वह 
अपनी इच्छानुसार अधिनियम के अध्यधीन पैन की जगह आधार का उपयोग कर सकता है । 
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पैन / आधार का उल्लेखः अन्य अधिक मूल्य के संव्यवहारों का पता लगाने की दृष्टि से यह उपबंध करने का प्रस्ताव 
है कि बोर्ड ऐसे संव्यवहारों को निर्धारित कर सकता है। पैन / आधार का उदाहरण देना अनिवार्य होगा । यह भी उपबंध 
करने का प्रस्ताव है कि प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पैन / आधार का सही उद्धरण सुनिश्चित करना 
होगा और पैन / आधार का उदाहरण देने वाले व्यक्ति कतिपय निर्धारित संव्यहारों के लिए अपने पैन / आधार का सत्यापन 
करना होगा । इन उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संगत दाण्डिक उपबंधों में भी संशोधन करने का 
प्रस्ताव है । 
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आधार को पैन से न जोड़े जाने के परिणाम : वर्तमान में , अधिनियम में पैन को अवैध करार देने की व्यवस्था है, यदि 
यह एक निश्चित समय तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है । ऐसे पैन के माध्यम से पहले किए गए संव्यवहारों की संरक्षा 
के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि व्यक्ति आधार संख्या की सूचना नहीं दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को 
आबंटित पैन को जोड़ने के लिए अधिसूचित अंतिम तारीख के बाद निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को अकार्यशील 
बनाया जाएगा । 
एसएफटी का दायरा बढ़ानाः आय की विवरणी पहले ही भरने हेतु समर्थ बनाने के लिए जो व्यक्ति वर्तमान में विवरण 
प्रस्तुत कर रहे हैं उनको छोड़कर कतिपय निर्धारित व्यक्तियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाकर वित्तीय 
संव्यवहार विवरण प्रस्तुत करने का दायरा बढ़ाकर सूचना प्राप्त करने का प्रस्ताव है । कम राशि के संव्यवहारों का पूर्व 
फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रस्तुत करने हेतु पचास हजार रुपये की मौजूदा आरंभिक राशि को समाप्त 
करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त , प्रस्तुत की गई सूचना की यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए संगत दण्डिक 
उपबंधों में उपयुक्त संशोधन करने का भी प्रस्ताव है । 
कम नकदी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उपाय 
अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों द्वारा भुगतानः अधिनियम में विभिन्न उपबंध हैं , जो नकदी संव्यवहारों को प्रतिषिद्ध करते 
हैं और केवल खाते में भुगतान हेतु चैकों, खाते में भुगतान हेतु ड्राफ्ट या बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग 
सिस्टम से भुगतान या प्राप्ति अनुमत / प्रोत्साहित करते हैं । अन्य इलेक्ट्रोनिक विधि से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 
अन्य इलेक्ट्रोनिक विधि जिन्हें निर्धारित किया जाएगा, के माध्यम से भी भुगतान या प्राप्ति अनुमत करने के लिए इन 
उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है । 
बैंकों से नकद निकासी पर टीडीएसः बैंक खाते से बड़ी राशि के नकदी आहरण को हतोत्साहित करने के लिए व्यक्ति 
द्वारा अपने बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि के आहरण पर 2 प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती 
का उपबंध करने का प्रस्ताव है । कुछ कारोबार मॉडल्स जहां बड़ी मात्रा में नकदी आहरण अनिवार्य होता है, को छूट 
दी गई है । भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से ऐसे व्यक्तियों को अधिसूचित करेगी जिन पर ये प्रावधान लागू 
नहीं होंगे । 
निम्न लागत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधाः यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यावसायी उद्यम कम लागत वाली 
इलेक्ट्रोनिक विधि से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करें, एक नई धारा शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध 
किया जा सके कि व्यावसायी उद्यम जिसका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है वह कम लागत वाला 
निर्धारित इलेक्ट्रोनिक विधि से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा । इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए 
अधिनियम में एक उपयुक्त दाण्डिक उपबंध भी शामिल करने का प्रस्ताव है । 
कर प्रोत्साहन 
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र को ( आईएफएससी) : भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय अवसंरचना के विकास को 
प्रोत्साहित करने के लिए आईएफएससी से किए जाने वाले कारोबारों के संबंध में कुछ कर रियायतें पहले से ही दी 
गई हैं । ऐसी घटनाओं को और अधिक बढ़ावा देने और इन आईएफएससी को दूसरे देशों में आईएफएससी के समकक्ष 
बनाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों का प्रस्ताव है : 
(i) वर्तमान में , आईएफएससी में एक यूनिट को पहले लगातार पांच वर्षों के लिए लाभ की 100 प्रतिशत कटौती 

की अनुमति दी गई है, और शुरुआत के वर्ष से अगले लगातार पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत / 10 लगातार 
वर्षों के लिए 100 प्रतिशत कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव है, और इस बात के लिए भी उपबंध करना कि 
यूनिट अपनी इच्छानुसार आरंभन वर्ष से 15 वर्षों में से किसी लगातार 10 वर्षों हेतु उक्त कटौती का दावा 

कर सकता है । 
( ii ) आईएफएससी में स्थित यूनिट को ऋण में दिए गए धन के संबंध में अनिवासी द्वारा प्राप्त ब्याज के लिए कर 

में छूट देने का प्रस्ताव है । 
अनिवासी को वर्तमान में आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण 
पर पूंजी प्राप्ति कर का भुगतान करने की आवश्यक्ता नहीं है। इस लाभ का विस्तार आईएफएससी में 
श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि के लिए करने का प्रस्ताव है, जिसमें से सभी यूनिट धारक अनिवासी हैं , जो 
कतिपय शर्तों के अध्यधीन होगा । 
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(iv) अन्य प्रतिभूतियों को भी अधिसूचित करने का प्रस्ताव है जो पूंजीगत लाभ छूट के लिए पात्र होंगी 

यदि उनका किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा आईएफएससी में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर 
व्यापार किया जाता है । 
वर्तमान में , आईएफएससी में स्थित कंपनी द्वारा लाभांश के वितरण पर लाभांश वितरण कर अधिरोपित नहीं 
किया जाता है यदि इसका वितरण वर्तमान आय में से किया जाता है । छूट के इस लाभ को संचित लाभ , 
जिसे यूनिट द्वारा आईएफएससी प्रचालनों से 1 अप्रैल, 2017 के बाद संचित किया गया है, से वितरण 

हेतु प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है । 
( vi ) आईएफएससी में म्यूचुअल फंडों की स्थापना सुसाध्य बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि किसी आईएफएससी 

में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए संव्यवहार से व्युत्पन्न अपनी आय में से विनिर्दिष्ट 
म्यूचुअल फंड द्वारा 1 सितम्बर, 2019 को या इससे पहले किसी राशि के वितरण पर कोई अतिरिक्त कर 

नहीं लगेगा । 
(vii) धारा 115ए में उल्लिखित ब्याज , लाभांश आदि की प्रकृति की आय के संदर्भ में कर देयता की गणना 

के प्रयोजनार्थ किसी अनिवासी के लिए धारा 80ठक के अंतर्गत कटौती की अनुमति दिए जाने का 

प्रस्ताव है । 
कतिपय गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों ( एनबीएफसी) को प्रोत्साहनः वर्तमान में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए 
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों पर ब्याज पर कर प्रोद्भवन आधार पर लगाया जाता है। तथापि, अनुसूचित बैंकों, सार्वजनिक 
वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्त निगमों , राज्य औद्योगिक निवेश निगमों, सहकारी बैंकों तथा आवासन वित्त कंपनियों जैसी 
कुछ सार्वजनिक कंपनियों के मामलों में अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों पर ब्याज प्राप्ति आधार पर कर लगाया जाता 
है । सभी को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जमाराशि ग्रहण करने वाली 
एनबीएफसी तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि ग्रहन न करने वाली एनबीएफसी के लिए अशोध्य और संदिग्ध 
ऋणों पर भी ब्याज प्राप्ति आधार पर लगाया जाए । प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि करदाता को 
वास्तविक भुगतान के आधार पर ऐसे ब्याज की कटौती की अनुमति प्रदान की जाए । 
स्टार्ट - अप के लिए प्रोत्साहनः पात्र स्टार्ट - अप के मामलों में हानियों को आगे ले जाए जाने और बढ़ाने की शर्त में 
छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि दो में से किसी एक शर्त अर्थात (51 प्रतिशत शेयर धारिता/ वोट करने 
की शक्ति बरकरार रहने अथवा 100 प्रतिशत मौलिक शेयरधारकों को बरकरार रखने ) पूरी किए जाने पर वे अपनी 
हानियों को आगे ले जा सकें । इसके अतिरिक्त , पात्र स्टार्ट - अप के इक्विटी शेयरों में शुद्ध प्रतिफल का निवेश करने 
पर आवासीय घर संपत्ति की बिक्री से हुए पूंजी लाभ पर छूट दिए जाने की अनुमति के प्रावधान को दो वर्ष के लिए 
बढ़ा दिया जाए । इस तरह यह लाभ 31 मार्च, 2021 अथवा उससे पहले आवासीय घर संपत्ति की बिक्री हेतु उपलब्ध 
होगा । शेयर पंजी में न्यनतम पचास प्रतिशत की शेयरधारिता अथवा स्टार्ट - अप में वोटिंग के अधिकार की शर्त 25 
प्रतिशत शिथिल करने का प्रस्ताव किया जाता है । नई आस्ति चाहे वह कम्प्यूटर हो अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हो , 
को अंतरित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी शर्त को मौजूदा पांच वर्ष से अब तीन वर्ष तक शिथिल किए जाने का 
भी प्रस्ताव किया जाता है । 
विपदग्रस्त कंपनियों के समाधान के लिए प्रोत्साहनः वे कंपनियां जिनके निदेशक मंडल को राष्ट्रीय कंपनी कानून 
अधिकरण ( एनसीएलटी) द्वारा निलंबित कर दिया गया है और केन्द्रीय सरकार की संस्तुति पर एनसीएलटी द्वारा नए 
निदेशकों को नियुक्त किया गया है, के लिए समाधान निकाला जाना प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया 
जाता है कि हानियों को आगे ले जाने और बढ़ाने के लिए शेयरधारिता बरकरार रहने की शर्त ऐसी कंपनियों पर 
लागू नहीं रहनी चाहिए । इसके अतिरिक्त , ऐसी कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का परिकलन करने 
के प्रयोजनार्थ, आगे लाई गई हानियों तथा अनवशोषित मूल्यह्रास के कुल जोड़ को कटौती के रूप में अनुमत किए 
जाने का भी प्रस्ताव किया जाता है । 
शेयरों के उचित बाजार मूल्य को मानने से छूट: अनुमोदित स्कीमों जहां संव्यवहार से संबद्ध पक्षकारों का मूल्य 
निर्धारण पर नियंत्रण न हो , के माध्यम से समाधान सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि वे 
संव्यवहार जिनके लिए शेयरों का उचित बाजार मूल्य मान लेने संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे धारा 50 सीए और धारा 
56 ( 2) ( X ) के अंतर्गत पूंजी लाभ तथा मान्य उपहार के परिकलन के लिए उपबंध निर्धारित करने के लिए निदेशक 
मंडल को अधिकार दिए जाएं । 
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रुपये मूल्यवर्गित बांड ( आरडीबी ) के संबंध में प्रोत्साहनः चालू खाता घाटे को सीमित करने और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह 
को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 17 सितम्बर, 2018 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी , जिसमें भारत के बाहर किसी 
कंपनी अथवा किसी कारोबारी न्यास द्वारा जारी आरडीबी से हुई ब्याज आय से अनिवासी भारतीय को छूट 14 सितम्बर, 
2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान दी गई थी । इस कर प्रोत्साहन को आयकर अधिनियम में शामिल 
किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है । 
विदेशी निधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनः वर्ष 2015 में सरकार ने भारत में अपतटीय निधियों के निधि 
प्रबंधकों की अवस्थिति को सुसाध्य बनाने हेतु विशिष्ट रियायत व्यवस्था का अधिनियमन किया था । यह व्यवस्था कुछ 
शर्तों के अध्यधीन थी । निधि प्रबंधक के पारिश्रमिक तथा आधारभूत निधि के निर्माण की समय सीमा संबंधी दो शर्तों 
को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि इस प्रकार की अपतटीय निधियों के संबंध में भारत में निधि 
प्रबंधन क्रियाकलाप अनुकूल बनाने को सुसाध्य बनाया जा सके । 
श्रेणी-II एआईएफ को प्रोत्साहनः फिलहाल श्रेणी- | एआईएफ द्वारा किए गए निवेश को आयकर अधिनियम की 
धारा 56( 2) (viiख) के प्रावधान से छूट प्राप्त है। श्रेणी-II एआईएफ को भी यह लाभ देना प्रस्तावित है । 
विद्युत वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहनः व्यक्ति द्वारा विद्युत वाहन खरीदने को प्रोत्साहन देने हेतु विद्युत वाहन की खरीद 
के लिए, लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज हेतु 1, 50, 000 रुपये तक की राशि की कटौती के लिए उपबंध 
करना प्रस्तावित है। ऋण 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किया जाना अपेक्षित है । 
स्थावर संपदा के लिए प्रोत्साहन 
सस्ते मकानों के लिए ब्याज की कटौती: वहनीय मकान की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए 45 लाख रुपये के मूल्य 
के वहनीय मकान की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज हेतु 1, 50 , 000 रुपये तक की राशि 
की कटौती के लिए उपबंध करना प्रस्तावित है । यह पहले से ही उपलब्ध 2 लाख रुपये की विद्यमान ब्याज कटौती 
के अतिरिक्त होगा । 
जीएसटी के साथ सस्ते आवास की परिभाषा को समरूप बनाना : जीएसटी अधिनियम के साथ आयकर अधिनियम 
में वहनीय आवास की परिभाषा को संरेखित करने के लिए, महानगरीय क्षेत्र में कारपेट एरिया की सीमा 30 वर्ग मीटर 
से 60 वर्ग मीटर तथा गैर- महानगरीय क्षेत्र में 60 वर्ग मीटर से 90 वर्ग मीटर तक बढ़ाना प्रस्तावित है । जीएसटी 
अधिनियम की परिभाषा के संबंध में मकान की लागत का 45 लाख रुपये की सीमा पर उपबंध करना प्रस्तावित है । 
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस ) के अभिदाताओं को प्रोत्साहन 
एनपीएस को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से लिए गए निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित है: 
(i) एनपीएस से अंतिम आहरण पर शेष की छूट सीमा को फिलहाल 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ाना ; 
( ii ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में , नियोजक के अंशदान के लिए चालू 10 प्रतिशत वेतन से 14 

प्रतिशत वेतन तक की कटौती की अनुमति देना; और 
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा टियर- 2 एनपीएस खाते में अंशदान के लिए धारा 80ग के अंतर्गत कटौती 

की अनुमति देना । 
कर के दुरुपयोग को रोकना 
सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरों की वापसी खरीद के जरिए लाभांश वितरण कर ( डीडीटी) के वंचन की प्रथा को 
हतोत्साहित करने के लिए यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि शेयर की वापसी खरीद के मामले में सूचीबद्ध कंपनियां 
20 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगी, जैसा कि फिलहाल असूचीबद्ध कंपनियों का 
मामला है । 
यह सुनिश्चित करने के लिए एक न्यास अथवा संस्था उन स्थानीय कानूनों का अनुपालन करती है जो इसके उद्देश्यों 
को प्राप्त करने के प्रयोजनों हेतु सामग्री है, किसी अन्य कानून के ऐसे प्रावधान के उल्लंघन के लिए अधिनियम के 
अंतर्गत न्यास अथवा संस्था का पंजीकरण निरस्त करने के लिए उपबंध करना प्रस्तावित है । जहां आदेश में यह व्यवस्था 
है कि जो उल्लंघन हुआ है वह विवादग्रस्त नहीं है अथवा अंतिम बन गया है । यह उपबंध करना भी प्रस्तावित है कि 
पंजीकरण के समय इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या ऐसा उल्लंघन पंजीकरण की मांग करने वाले किसी 
न्यास अथवा संस्था द्वारा किया गया है । 


6 . 1 


6. 2 


[ भाग I खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
7. यौक्तिकीकरण के उपाय 
7. 1 विसंबद्ध की परिभाषा को शिथिल करना प्रस्तावित है ताकि परिणामी कंपनी को भारतीय लेखांकन मानकों के 

अनुपालन में संपत्ति और देनदारियों के मूल्य को उस मूल्य पर रिकार्ड करने की अनुमति दी जा सके जो पुस्तिका मूल्य 

से पृथक है। 
7. 2 यह उपबंध करना भी प्रस्तावित है कि अनिवासी को किए गए भुगतानों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती जहां 

नहीं होती है और ऐसे अनिवासी ने कर विवरणी दायर की है और ऐसी आय पर करों का भुगतान किया गया है और 
लेखापाल से लिया गया निर्धारित प्रमाणपत्र भेजा है तो कटौतीकर्ता को इस चूक में निर्धारिती नहीं माना जाएगा । यह 
प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे मामलों में कटौतीकर्ता के हाथ में व्यय की अनुमति नहीं देने के 

संबंध में कोई तदनुरूपी अधिकार नहीं होगा । 
7. 3 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जब अग्रिम मूल्य निर्धारण करार ( एपीए) पर हस्ताक्षर कर दिया जाता 

है और निर्धारिती द्वारा संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो निर्धारणकर्ता अधिकारी को केवल एपीए के 
अनुसार कुल आय में संशोधन करने की आवश्यकता है । 
यह प्रावधान करके गौण समायोजन ( मूल्यांकन अंतरण के मामले में ) के उपबंधों को सरल बनाने का प्रावधान किया 
जाता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भुगतान करने के बदले निर्धारिती के पास विनिर्दिष्ट राशि का कर एकबारगी भुगतान 
करने का विकल्प होगा । 


7 .5 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि कोई अंतरराष्ट्रीय आहरण नहीं किए जाने के बावजूद मास्टर फाइल 

प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता है और यह कि निर्धारण अधिकारी और आयुक्त ( अपील) को निर्धारिती से मास्टर फाइल 

मांगने का अधिकार नहीं है । 
7 . 6 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अल्पावधिक पूँजी लाभ कर की रियायती दर उस केन्द्रीय सार्वजनिक 

क्षेत्र के उपक्रमों ( सीपीएसई), जिसे दीर्घावधिक पूँजी लाभ कर पहले ही दिया गया हो, के विनिवेश के लिए स्थापित 
निधियों की निधि पर भी लागू होगा । 
श्रेणी I और II एआईएफ के मामले में हानियों को उसी उसी प्रकार पास थू करने की अनुमति देने का 

प्रस्ताव किया जाता है जिस प्रकार वर्तमान में आय को पास धू की अनुमति दी गई है । 
7 . 8 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि स्वमूल्यांकन कर की राशि का परिकलन करने और 

निर्धारिती द्वारा देय ब्याज की गणना करते समय, वेतन के बकायों या अग्रिम राशि के संबंध में भुगतान किए 

गए कर राहत पर विचार किया जाएगा । 
7. 9 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जीवन बीमा कम्पनियों की करदेय राशि पर वर्तमान में 

सकल राशि का 1 % के बदले निवल राशि पर 5 % कर लिया जाएगा । 
यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे मामलों में , जहां अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत 
पहली बार विवरणी प्रस्तुत किया गया हो , जुर्माने के प्रयोजन से रिपोर्ट में दी गई आय का निर्धारण और 

गणना की जाएगी । 
7 . 11 आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिए अभियोजन उपबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि उक्त 

प्रावधान में आकनल वर्ष समाप्त होने से पहले भुगतान किए गए स्व - आकलित कर, और स्रोत पर कटौती किए गए 
कर का हवाला दिया जा सके और व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए देय कर की सीमा 3, 000 रुपए से बढ़ाकर 

10, 000 रुपए किया जा सके । 
7. 12 करों के संग्रहण में सहायता करने से संबंधित संधी से संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव किया 

जाता है कि यदि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो परन्तु वह व्यक्ति भारत का निवासी 
हो तो ऐसे मामलों में कर की वसूली की जाए । तदनुसार, भारत भी अन्य देशों से इसी प्रकार की सहायता का अनुरोध 

कर सवला है । 
7. 13 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम के अध्याय XIX के अंतर्गत रिफंड के लिए किए गए 

प्रत्येक दावे को अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार रिटर्न देकर पूरा किया जाएगा । 
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7.14 यह प्रस्ताव किया जाता है कि उन शर्तों जिन्हें अधिनियम की धारा 56( 2) ( viiख ) के उपबंधों के अंतर्गत करारोपण 

से छूट देते समय अधिसूचित किया गया हो, का उल्लंघन करने पर कर लगाने की विधि का प्रावधान किया जाए । 
7. 15 वित्त अधिनियम, 2018 के तहत धारा 145ए को प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 56 ( 2)( viii) 

में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है । 
7. 16 जल अचल संपत्ति की बिक्री की समय - सीमा से संबंधित आयकर अधिनियम , 1961 के दूसरी अनुसूची के नियम 68ख 

में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि सीमावधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किया जा सके । यह 
भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को उपयुक्त मामलों में इस अवधि को और तीन वर्ष बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया 

जाए । 
7. 17 जालसाजी को रोकने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जब संशोधन विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उस 

व्यक्ति को चुककर्तानिर्धारिती मानने के लिए अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए अतिरिक्त 

समय दिया जाए । 
7. 18 ऐसे आहरणों जिनसे कर की कटौती नहीं की गई हो, के मामले में ई- फाइल विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देने 

का प्रस्ताव किया जाता है और यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 194ए में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप 

ब्याज भुगतान की सीमा बढ़ायी जाए । 
7.19 ऐसे वैकल्पिक रिपोर्टिंग निकाय के लिए जिसे एक देश से दूसरे देश तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, 

" लेखांकन वर्ष " की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है । 
यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर का निर्धारण करने की मांग करने वाले किसी 

को भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने का उपबंध किया जाए । 
7 . 21 पद "निर्धारिती " को पुनः परिभाषित करने के लिए काला धन ( अघोषित विदेशी आय एवं आस्ति ) और कर अधिरोपण 

अधिनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारिती की पिछले 
वर्ष जिसमें आय अर्जित की गई या आस्ति प्राप्त की गई , आवासीय स्थिति उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर प्रभारित 
करने के लिए निर्णायक कारक होगी । पुनर्निधारण के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 10 में स्पष्टकारी संशोधन 
करने का भी प्रस्ताव किया जाता है । यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि आयुक्त ( अपील) को जुर्माना 

बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और संयुक्त आयुक्त निर्धारण अधिकारी को दिशा-निर्देश जारी कर सके । 
7. 22 वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187 और 191 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि आयकर घोषणा 

योजना, 2016 के अंतर्गत ब्याज के साथ अप्रदत बकाए राशि का भुगतान किया जा सके और भुगतान की गई अधिक 
राशि को वापस किया जा सके । 


7. 20 


7 . 23 यह प्रावधान करने के लिए वित्त ( सं. 2) अधिनियम, 2004 की धारा 99 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता 

है कि प्रतिभूतियों में किसी राय की बिक्री, जहां राय दी जाती है, के संबंध में करदेय प्रतिभूतियों का आहरण मूल्य 

निपटान मूल्य और यथार्थ मूल्य का अंतर होगा । 
7.24 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के विशेष उपक्रम (एसयूयूटीआई) को उपलब्ध कर छूट को 31 मार्च, 2021 तक और दो 

वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है । 


1 . 


हाल की प्रत्यक्ष कर पहले 
प्रत्यक्ष कर संग्रहणों और करदाताओं की संख्या में वृद्धि : सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण पिछले कुछ 
वर्षों में प्रत्यक्ष कर राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है । 
वित्त वर्ष 2013-14 में 6. 38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2018- 19 में लगभग 11. 37 लाख करोड़ रुपए 
होना प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 78 प्रतिशत से अधिक वृद्धि है । इसमें अब प्रति वर्ष दो अंकीय बढ़ोतरी हो रही है । 
2013- 14 से 2018 -19 तक की अवधि में हुए वार्षिक प्रत्यक्ष कर संग्रहणों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


वित्त वर्ष 


वृद्धि (% ) 


2013 - 14 
2014 - 15 
2015 - 16 
2016- 17 
2017 - 18 
2018- 19 ( अनंतिम ) 


वित्त वर्ष 2013- 14 से वित्त वर्ष 2018- 19 की 
अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 

कर संग्रहण 
( करोड़ रुपये में ) 

6, 38, 596 
6 , 95 , 792 
7, 41 , 945 
8, 41, 713 
10 ,02,741 
11 , 37, 686 


14. 247 
8 . 967 
6 . 637 
13.457 
19. 137 
13. 467 


1. 2 


इसके अतिरिक्त , सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और करदाता पहुँच कार्यक्रमों के कारण 2013- 14 और 
2017 -18 की अवधि में करदाताओं की संख्या में भी लगभग 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, करदाताओं की 
संख्या 5. 71 करोड़ से बढ़कर 8. 44 करोड़ हो गई है । 2013-14 से 2017 - 18 की अवधि में करदाताओं की संख्या 
का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है : 


वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2018-19 
की अवधि में करदाताओं की संख्या 

करदाताओं की संख्या 


वित्त वर्ष 


| वृद्धि ( % ) 


8 . 2770 
7 . 647 


2013- 14 
2014- 15 
2015 - 16 
2016- 17 
2017 - 18 


5 , 71, 58, 811 
6, 15, 23, 699 
6, 92,73, 834 
7, 41, 27 , 250 
8, 44, 46, 376 


12 . 6070 
7 .017 
13. 927 


सरकार द्वारा की गई प्रमुख प्रत्यक्ष कर नीतिगत पहलों पर नीचे चर्चा की गई है: 
कर दर कम करनाः कर का बोझ कम करने तथा अनुपालन बढ़ाने के लिए सरकार कर की दरें कम करने में निरंतर 
प्रयासरत है । इस दिशा में , निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं । 
(i) 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 100 प्रतिशत कर छूट दी गई है । इस प्रकार, 

___ 5 लाख रुपए तक कर योग्य आय वाले व्यक्ति को आयकर नहीं देना होगा । 
(ii) कारपोरेट निर्धारितियों के लिए कर की दर को धीरे- धीरे घटाकर 25 प्रतिशत तक लाया गया था और इस 

समय के बड़े कारपोरेट ( 250 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले ) को ही 30 प्रतिशत की दर से कर 
भुगतान करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त , 250 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार वाली नई 

विनिर्माण कंपनी पर भी 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है । 
(iii ) बुनियादी छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2. 5 लाख रुपए की गई । 
(iv) वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा 2. 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई । 
( v) 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के स्लैब के लिए कर दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई । 
( vi ) वेतनभोगी और पेंशनभोगी करदाताओं के लिए 40, 000 रुपए की मानक कटौती की शुरुआत की गई थी 

जिसे बढ़ाकर 50, 000 रुपए किया गया है । 
( vii ) धनकर को समाप्त किया गया । 


* करदाता वह व्यक्ति है जिसने आयकर विवरण दाखिल किया है अथवा जिसके मामले में कर की कटौती की गई है किन्तु उस व्यक्ति ने 
आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । 
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मध्य वर्ग और वरिष्ठ नागरिक करदाताओं को लाभ: वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य नागरिकों की बचत बढ़ाने, स्वास्थ्य 
देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सरकार ने कई उपाय किए हैं । इनमें से कुछ इस प्रकार है: 
(i) धारा 80ग के अंतर्गत बचतों के लिए कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई । 
(ii) चिकित्सा बीमा के लिए कटौती की सीमा 15, 000 रुपए से बढ़ाकर 25, 000 रुपए की गई । वरिष्ठ नागरिकों 

के लिए यह कटौती सीमा 20, 000 रुपए से बढ़ाकर 50, 000 रुपए की गई । 

दिव्यांग व्यक्ति के लिए कटौती की सीमा में 25 , 000 रुपये की बढ़ोतरी की गई । 
(iv) वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशियों के ब्याज से होने वाली आय पर 50 , 000 रुपए की कटौती प्रदान की 

गई । 


वरिष्ठ नागरिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर चिकित्सीय व्यय के लिए कटौती सीमा को 60 , 000 रुपए से 
बढ़ाकर 1, 00 , 000 रुपए कर दिया गया । 


छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन सरल बनानाः छोटे व्यवसाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। छोटे व्यवसायों और 
पेशेवरों के लिए अनुपालन सरल बनाने के उद्देश्य से इस सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : 
(i) व्यवसायों के प्रकल्पित कराधान की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया 

गया । 


व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों ( एचयूएफ ) द्वारा बही - खाते रखने के लिए, 
( क) आय की न्यूनतम सीमा को 1. 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया; और 

( ख ) कारोबार की न्यूनतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया । 
(iii ) 50 लाख रुपए तक की प्राप्तियों वाले पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधार प्रारंभ किया गया । 
सस्ते मकान और रियल एस्टेट को प्रोत्साहित करने के उपायः मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए आवास 
की व्यवस्था हमेशा चिंता का विषय रहा है । इसके अतिरिक्त , रियल एस्टेट अर्थ व्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । आवासीय क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, इस सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, 
निम्नलिखत उपाय किए हैं : 


स्वयं के कब्जे वाले मकान की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज की कटौती को 1. 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 
2 लाख रुपए किया गया है । 


( ii) सस्ती आवासीय परियोजनाओं की आय के लिए 100 % कटौती प्रदान की गई । 
(iii) दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों की गणना के लिए आधार वर्ष को 1981 से बदलकर 2001 कर दिया गया । 
(iv) अचल संपत्ति पर दीर्घावधिक लाभ के लिए धारिता अवधि को 36 महीने से घटाकर 24 पहीने कर दिया गया । 
(v) अचल संपत्ति पर पूंजीगत लाभों की गणना के उद्देश्य से स्टांप शुल्क पर 5 % की छूट | 
विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उपायः विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में कर नीति 
की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस दिशा में इस सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार 


(i) 


स्टार्ट -अप के लिए लाभ से जुड़ी कटौती शुरू की गई । 
विकास के लिए अति महत्वपूर्ण क्षेत्र अवसंरचना सहित कतिपय नए क्षेत्रों समेत निवेश - संबद्ध कटौती 
के दायरे को बढ़ाया गया । 
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(iii ) आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उपक्रमों के लिए 

निवेश करने की अनुमति और उच्चतर अतिरिक्त मूल्यह्रास की व्यवस्था की गई । 
( iv) रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन को व्यापक बनाया गया ओर प्रोत्साहन का दावा करने क लिए 

पात्रता की शर्तों में ढील दी गई । 
(v) मैट देयता की गणना के लिए लाभ प्रदान किया गया और दिवालियापन व शोधन अक्षमता संहिता 

( आईबीसी) के तहत कंपनियों के लिए हानि की अगले लाभ से पूर्ति की व्यवस्था की गई । 
( vi ) औद्योगिक मानकों के अनुरूप सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर ) संबंधी उपबंधों को और अधिक उदारीकृत 

किया गया । 
( vii ) घरेलू अंतरण के मूल्यधारण संबंधी प्रावधानों के दायरे को लाभ संबद्ध कटौतियों वाले उद्यमों के 

बीच होने वाले संव्यवहारों तक ही सीमित किया गया । 
(viii) श्रेणी-I और II की वैकल्पिक निवेश विधियों को पास थू का स्टेटस प्रदान किया गया । 
( ix ) मैट क्रेडिट की अगले लाभ से पूर्ति करने के लिए समायावधि को 10 वर्ष बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया । 
काले धन को नियंत्रित करने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपाय: काला धन 
हमारी अर्थव्यवस्था के प्राणाधार के लिए बहुत बड़ा खतरा है । सरकार की यह दृढ़ धारणा है कि हमारे समाज 
में गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक 
कि काले धन के सृजन और इसके छिपाए जाने की गतिविधियों से बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से न निपटा 
जाए । 


7 . 1 


इस प्रलोभन से, काला धन ( अप्रकट विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 
को लाया गया ताकि छिपी हुई विदेशी आस्तियों की समस्या से निपटा जा सके । घरेलू कालेधन को लक्षित 
करने के लिए, बेनामी कानून को व्यापक रूप से संशोधित किया गया था ताकि बेनामी संपत्ति जब्त की 
जा सके और अभियोजन की व्यवस्था की जा सके , इस प्रकार बेनामी संपत्ति के रूप में , खासकर स्थावर 
संपदा में , कालेधन के सृजन और जमाखोरी का मुख्य अवसर बंद हो गया । 
कालेधन के सृजन से निपटने के लिए एक सर्वाधिक प्रभावी रास्ता अर्थव्यवस्था में नकद लेनदेन के स्तर को 
कम करना है । कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार 
ने बहुत से उपाय किए हैं । जिनमें मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं: 
(i) अचल संपत्ति के लेनदेन के लिए 20000 रुपये अथवा इससे अधिक नकद भुगतान की स्वीकृति निषिद्ध कर 

दी गई थी । 


7. 2 


कारोबार संबंधी लेनदेन के लिए नकद लेनदेन की सीमा घटा दी गई थी । 


धर्मार्थ न्यासों की नकद दान करने की न्यूनतम सीमा 10, 000 रुपये से घटाकर 2, 000 रुपये कर दी गई 
थी । 


(iv) 


राजनैतिक दलों द्वारा लिए जाने वाले नकद दान की स्वीकृति के लिए 2, 000 रुपये की न्यूनतम सीमा शुरू 
की गई थी । 
कारोबार के लिए प्रकल्पित व्यवस्था में गैर- नकदी के लेनेदेन के लिए लाभ दर 8 प्रतिशत से घटाकर 
6 प्रतिशत की गई थी । 


( vi ) 


2 लाख रुपये अथवा इससे अधिक का कोई नकद लेनदेन निषिद्ध कर दिया गया था । 
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अप्रत्यक्ष कर 
5 दरों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव : 
अध्याय / शीर्षक / उप पण्य 
शीर्षक /प्रशुल्क मद 


शुल्क की 


दर 


तक 


घरेलू मूल्यवर्धन , “मेक इन इण्डिया ” को प्रोत्साहन 
लागत कम करने के 
लिए इनपुट और 
कच्ची सामग्रियों पर 
सीमाशुल्क में कटौती 


रसायन 


2710 


नाफ्था 


57 


47 


2910 20 00 


मेथिलॉक्जिरेन (प्रोपिलीन ऑक्साइड ) 


7 .57 


5 % 


2903 15 00 


शून्य 


28 , 70 


शून्य । 


एथिलिन डाईक्लोराईड ( ईडीसी) 

27 
सिलिका के पूर्वोत्पाद का निर्माण करने में उपयोग । लागू दर 
की गई कच्ची सामग्री 
क ) सिलिकन टेट्रा क्लोराइड 
ख ) जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड 
ग ) रेफ्रिजरेटिड हेलियम लिक्विड 
घ ) सिलिका रॉड्स 
ङ ) सिलिका ट्यूब्स 
वस्त्र 


5101, 505 


570 


2 .57 


ऊनी धागे , ऊन के गुच्छे 
इस्पात एवं अन्य मूल धातुएं 


570 


2 . 57 


7225, 7225 19 
90 


सीआरजीओ इस्पात बनाने के लिए सामग्री 
क ) मैगनेशियम ऑक्साइउ की परत वाली ठंडा 

रोल्ड इस्पात की कॉयल 
ख ) गर्म रोल्ड कॉयल 
ग ) ठंडा रोल्ड मैगनेशियम ऑक्साइड की परत 

वाली और अनीलकारी इस्पात 
घ ) गर्म रोल्ड अनीलकारी और पिकल्ड कॉयल 
ङ ) ठंडा रोल्ड फूल हार्ड 
अक्रिस्टलीय अयस्क रिबन 


7 


7226 99 30 


107 


570 


8105 20 10 


2 . 57 


कोबाल्ट धातु और कोबाल्ट धातु के अन्य मध्यवर्ती 
उत्पाद 
पूँजीगत वस्तुएं 


82, 84, 85, और 90 


| शून्य 


निम्नलिखित इलेकट्रॉनिक मदें बनाने के लि उपयोग | लागू दर 
किए जाने वाले पूँजीगत पदार्थ, जैसे 
(i) सघन पीसीबीए 
(ii ) सेल्यूलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा 

मॉड्यूल 
(iii ) सेलयूलर मोबाइल फोन का चार्जर/ एडेप्टर 
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( iv ) लिथियम आयन सेल 
( v) डिस्प्ले मॉड्यूल 
( vi ) सेट टॉप बॉक्स 

( vii) कम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल 
घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बाजार मुहैया कराने के लिए सीमा शुल्क में बदलाव 

खाद्य प्रसंस्करण 


0801 32 10 


| टूटे हुए काजू गिरी 


60 रुपए 


707 


प्रति 


किलोग्राम 
या 45 % , 
जो भी 
अधिक हो 


11 


काजू गिरी 


0801 20 30, 
0801 32 90 


75 रुपए 


707 


प्रति 


किलोग्राम 
या 45 % , 
जो भी 
अधिक हो 


रसायन , प्लास्टिक और रबर 


| 12 


707 


15, 2915 70 , 
3823 11 00, 
3823 12 00, 
3823 13 00 , 
3823 19 00 


तेल रसायन और साबुन बनाने में उपयोग करने के | शून्य 
लिए जैतून ऐसटिरिन और अन्य तेल जिनमें 20 % या 
इससे अधिक वसायुक्त अम्ल हो , जैतून वासयुक्त अम्ल 
औ अन्य औद्योगिक मोनोकाबोक्सिलिक वसायुक्त अम्लीय 
तेल 


3804 


पॉली विनाइल क्लोराइड 


7 . 57 


107 


3918 


157 


प्लास्टिक का फ्लोर कवर, प्लास्टिक के वॉल अथवा | 107 
सीलिंग कवर 
| प्लास्टिक की वस्तुएं 

107 


157 


3926 90 91 , 
3926 90 99 


16 


4002 31 00 


बुटाइल रबर 


57 


107 


17 


| 4002 39 00 


क्लोरोबुटाइल रबर या ब्रोमोबुटाइल रबर 


570 


107 


कागज उद्योग 


1848 


107 


क . अखबारी कागज 

शून्य 
ख . समाचार पत्र की छपाई के लिए उपयोग 

विशाा जाने वाला बिना लेप विछा हुआ 

कागज 
ग . पत्रिकाओं के लिए उपयोग विला जाने वाला 

हल्का लेप विछा हुआ कागज 
मुद्रित पुस्तकें ( मुद्रित पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने सहित ) | शून्य 
और मुद्रित नियमावलियां, पारदर्शी कागजों सहित कागज 
या किसी अन्य पदार्थ पर छपे हुए बन्द या बाइन्डर के 
साथ खुले पत्र 


570 


19 


4901 10 10, 
4901 91 00 , 
4901 99 00 
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20 


5603 94 00 


2070 


ऑप्टिकल फाइबर केबल का विनिर्माण करने के लिए | शून्य 
पानी को रोकने वाले टेप 
सेरामिक उत्पाद 


6905, 6907 


और | 107 


1570 


सेरेमिक रूफिंग टाइलें और सेरेमिक फ्लैग्स 
खडंजा, भट्ठियां या वॉल टाइलें आदि 
इस्पात और मूल धातु के उत्पाद 


22 


7218 


स्टेनलेस इस्पात के उत्पाद 


570 


7 . 57 


23 


7224 


अन्य अयस्क इस्पात 


5 % 


7 . 5 % 


24 


7229 


अन्य अयस्क इस्पात के तार (इनवार के अलावा) 


5 % 


7 .57 


25 


8302 


157 


मूल धातु के फिटिंग्स , फ्रेम और समान वस्तुएं जो | 1076 
फर्निचर, दरवाजों , सिढियों , खिड़कियां, झिलमिली परदे, 
ऑटो माबाइल के लिए हिन्ज 
इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीन 


26 


8415 9000 


207 


27 


8474 20 10 


7. 57 


स्प्लिट सिस्टम एयर कंडिशनर के इन्डोर और आउटडोर 107 
यूनिट 
सड़क निर्माण के लिए स्टोन क्रशिंग ( शंक्वाकार) संयं शून्य 
9 तोड़ने वाला 
सीसीटीवी कैमरा/ आईपी कैमरा और डीवीआर/ एनवीआर शून्य 
का चार्जर/ पॉवर एडेप्टर 
लाउडस्पीकर 

107 


28 


8504 40 


157 


8518 21 00 , 
8518 22 00 
8521 90 90 


और 


नेटवर्क 


1570 


30 


207 


डिजिटल विडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) 
विडियो रिकॉर्डर ( एनवीआर) 
सीसीटीवी कैमरा और आईपी कैमरा 


8525 80 


31 


2007 


157 


32 


9001 10 00 


ऑप्टिकल फाइबर , ऑप्टिकल फाइबर बन्डल और केबल - 10 % 


157 


ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कलपुर्जे 


33 


6813 


घर्षण सामग्री और उनकी वस्तुएं 


107 


1570 


34 


7009 


157 


रियर- व्यू मिरर सहित काँच के आइने , फ्रेम लगे हों | 107 
अथवा नहीं 
मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले एक किस्म के 107 


35 


8301 20 00 


1570 


ताले 


कैटालिस्ट कन्वर्टर 


57 


10 % 


8421 39 20 
8421 39 90 
8421 23 00 


37 


आंतरिक दहन इंजनों के लिए तेल या पेट्रोल फिल्टर 


7. 57 


10 % 


38 


8421 31 00 


आंतरिक दहन इंजनों के लिए इनटेक एयर फिल्टर 


7 . 57 


107 


29 


157 


साइकिलों या मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले | 107 
प्रकाशयुक्त या व्यूजुअल सिगनल उपकरण 


8512 10 00, 
8512 20 10 , 
8512 20 20 
8512 30 10 


40 


वाहन के लिए हॉर्न 


107 


157 


1570 


8512 20 90 , 
8512 30 90 


साइकिलों और मोटर वाहनों के लिए अनय व्यूजुअल | 7 .57. 
या साउण्ड सिगनल उपकरण 
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21 


8512 90 00 


42 


107 


व्यूजुअल या साउण्ड सिगनल उपकरण के पूर्जे , | 7.576 
साइकिलों एवं मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले 
विंडस्क्रीन वाइपर्स, डिफ्रोस्टर और डेमिस्टर्स 


43 


157 


विंडस्क्रीन वाइपर्स , डिफ्रोस्टर्स और डेमिसटर्स , सील्ड बीम | 1076 
| लैम्प यूनिटें , ऑटोमाबाइल के लिए अन्य लैम्प 


8512 40 00 , 
8539 10 00 , 
8539 21 20 , 
8539 29 40 
8702, 8704 


44 


वाहनों के पूर्णता निर्मित यूनिट ( सीबीयू ) 


25 % 


307 


47 


48 


8706 

____ 

10 % 

157 
शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के लिए | 10 

इंजन लगे हुए चेसिस 
8707 

1570 
शीर्षक 8701 से 8705 के अंतर्गत आने वाले मोटर 10 
वाहनों के लिए बॉडी ( कैब सहित ) 
बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद 

शुल्क में कमी 
कोई भी अध्याय । केवल बिजली चालित वाहनों के लिए पुर्जे - 

प्रयोज्य दर | शून्य 
क . ई- ड्राइव असेम्बली 
ख . ऑन बोर्ड चार्जर 
ग. ई कम्प्रेसर 

घ . चार्जिंग गन 
कुछ क्षेत्रों में शुल्क प्रतिलोम की समस्या को दूर करने प्रयोज्य दर | शून्य 

के लिए उत्पाद शुल्क में परिवर्तन 
2515 12 20 , मार्बल की पट्टियां 

20 % 

407 
6802 10 00 , 
6802 21 10 
6802 21 20 , 
6802 21 90 , 
6802 91 00 , 
6802 92 00 
कोई भी अध्याय कृत्रिम किडनी , डिस्पोजेबल स्टेरिलाइज्ड डाइलाइजर और | प्रयोज्य दर | शून्य 

कृत्रिम किडनी के माइक्रो -बैरियर के निर्माण में उपयोग 
करने के लिए कच्ची सामग्री, पूर्जे या अतिरिक्त वस्तुएं 
नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पाद 

शुल्क में कटौती 
2612 1000 आण्विक ऊर्जा पैदा करने के लिए सभी प्रकार के | 2.57 

शून्य 
यूरेनियम अयस्क और गारा 
2844 2000 

न्यूक्लियर पॉवर उत्पन्न करने के लिए यू- 235 या | 7. 5 % शून्य 
उसके यौगिक प्लैटिनम से परिपूर्ण यूरेनियम और उसके 
यौगिक , अयस्क, विसर्जक , सेरेमिक उत्पाद और मिश्रण , 
जिनमें यू- 235 या प्लूटोनियम या उनके यौगिक से 

परिपूर्ण यूरेनियम निहित हो 
9801 

प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स के अंतर्गत न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लागू दर | 
स्थापित करने के लिए अपेक्षित सभी सामानः 
क ) माही बांसवाड़ा ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट - 1 से 4 
ख ) कैगा ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट- 5 एवं 6 


52 


शून्य 


ग ) गोरखपुर ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट - 3 एवं 4 
घ ) चुटका ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट - 1 एवं 2 
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शुल्क यौक्तिकीकरण / वापसी 


53 


2709 2000 


कच्चा पेट्रोलियम 


शून्य 


1 रुपए प्रति टन 


54 


84 , 85 एवं 90 


लागू दर 


55 


84, 85 एवं 90 


लागू दर 


| विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्वीच, सॉकेट, प्लग, | शून्य 
कनेक्टर्स, रिले आदि 
विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मदों का विनिर्माण करने के लिए | शून्य 
उपयोग किए जाने वाले पूँजीगत माल, जैसे - 
(i) वैशोड किरण की ट्यूबें ; 
(ii ) सीडी / सीडी - आर/ डीबीडी- आर 
( iii ) डिफ्लेक्शन कंपोनेंट सीआरटी मानीटर / सीटीवी 
(iv) प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल 


IV . 


खेलकुद संबंधी सामानों के लिए निर्यात संवर्धन 


56 


39, 44 


लाग दर 


शुन्य 


फोम ( ईवीए ) और पाइन की लकड़ी को उन मदों की सची में 
शामिल किया जा रहा है जिनके लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययीन 
पिछले वित्तीय वर्ष में निर्यात किए गए खेलकूद संबंधी सामानों के 
एफओबी मूल्य के 3 % तक शुल्क मुक्त आयात अनुमत किया गया 
था । 


लागू दर | शून्य 


V रक्षा सेक्टर के लिए सीमा शुल्क में कटौती 
कोई भी अध्याय सेना संबंधी विनिर्दिष्ट उपकरण तथा रक्षा मंत्रालय अथवा सशस्त्र 

सेनाओं द्वारा आयातित उनके कलपूर्जे 
VI अतिरिक्त राजस्व उपाय 

7106 

चांदी ( स्वर्ण अथवा प्लेटिनियम के साथ चांदी की परत चढ़ी हुई 
सहित ) बिना गढ़ी या अर्धनिर्मित अवस्था या चूर्ण अवस्था में 


58 


107 


| शून्य 


59 


7106 


8 .57 


117 


चांदी डोर बार . जिसमें चांदी 95 % से अधिक न हो 
आधारभूत चांदी मढ़ी हुई, अर्धनिर्मित से अधिक की अवस्था में नहीं 


60 


| 107 


12.507 


7107 
0000 


7108 


107 


12. 50 % 


स्वर्ण ( प्लेटिनम के साथ स्वर्ण की परत चढ़ी सहित ) बिना गढ़ी या 
अर्धनिर्मित अवस्था अथवा चूर्ण अवस्था में 
स्वर्ण डोर बार, जिसमें स्वर्ण 95 % से अधिक न हो 


62 


7108 


9 . 357 


| 11. 85 


107 


12 .5070 


7109 
0000 


आधारभूत धातू या चांदी, स्वर्ण मढ़ी हुई, अर्धनिर्मित से अधिक 
अवस्था में नहीं 


7110 


| 107 


| 12. 507 


65 


7111000 


| 107 


12.507 


प्लेटिनम , बिना गढ़ा अथवा अर्धनिर्मित अवस्था , अथवा चूर्ण अवस्था 
में ( रोडियम को छोड़कर अन्य ) 
आधारभूत धातुएं, चांदी या स्वर्ण, प्लेटिनम मढ़ा हुआ, अर्धनिर्मित से 
अधिक की अवस्था में नहीं । 
कीमती धातुओं अथवा कीमती धातु की परत चढ़े धातु का अपशिष्ट 
और रद्दी; कीमती धातु के यौगिकों मुख्यतः कीमती धातुओं की 
बहाली के लिए होता है से सम्मिलित अन्य अपशिष्ट और रद्दी 
पात्र यात्री द्वारा सामान के रूप में आयातित स्वर्ण और रजत 


7112 


10 % 


12. 50 % 


71 या 98 


| 107 


12.507 


2710 


सड़क और अवसंरचना उपकर ( सीमा शुल्क ) 
आमतौर पर पेट्रोल , हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में ज्ञात 
मोटर स्प्रिट 


₹ 8 रूपए प्रति 

लीटर 


₹9 प्रति 
लीटर 
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2. निर्यात शुल्क की दरों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव : 
अध्याय शीर्षक उप शीर्षक टैरिफ मद | 


वस्तु 


शुल्क की दर 

से ( % ) 


तक 
( 7 ) 


निर्यात शुल्क में कटौती 


15 


41 


41 

ईआई ताम्रकृत चमड़ा 
सभी प्रकार की खाल, चर्म तथा चमड़े ताम्रकृत 

60 
और अताम्रकृत 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 में संशोधन 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 में संशोधन 
धारा 9 में संशोधन ताकि शुल्क बराबरी के संबंध में किसी को फंसने से बचाने के उपायों के लिए उपधारा 
1क शामिल की जा सके 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 की धारा 9 सी में संशोधन ताकि सीईएसटीएटी के साथ निर्दिष्ट प्राधिकरण 
द्वारा सुरक्षा उपाय शुल्क के निर्धारण के विरूद्ध अपील की अनुमति देने के लिए सुरक्षा उपाय शुल्कों के 
निर्धारण के विरूद्ध अपील उपबंधों को शामिल किया जा सके 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित हेतु संशोधन किया गया 
(i) वर्तमान में " अन्य " के तौर पर वर्गीकृत विशिष्ट उत्पादों के लिए विशिष्ट टैरिफ व्यवस्था का सृजन ; 
(ii) एचएसएन के साथ संरेखित करने के लिए त्रुटियों को हटाना । 
अध्याय 98 के अध्याय टिप्पणियों में संशोधन ताकि निजी उपयोग हेतु आयातित पुस्तकों को अध्याय 98 के 
दायरे में से हटाया जा सके । निजी उपयोग के लिए आयातित पुस्तकों पर अब लागू सीमा शुल्क तथा 
आईजीएसटी लगेगा। 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 में प्रमुख संशोधन 
संशोधन 
व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए 
केन्द्र सरकार द्वारा आधिसूचित व्यक्ति द्वारा प्रस्थान ब्रकटन को प्रस्तुति करने की अनुमति ( धारा 41) । 
अनुपालन में सुधार लाने के लिए 
राजस्व की ब्याज राशि की सुरक्षा अथवा तस्करी को रोकने के लिए आधार सत्यापन अथवा कोई पहचान तथा 
व्यक्ति द्वारा अन्य अनुपालन के लिए उपबंध की शुरूआत (नई धारा 99ख) 
उपयुक्त अधिकारी को , पूर्वानुमति प्राप्त करके , किसी ऐसे व्यक्ति को स्कैन या स्क्रीन करने में समर्थ बनाने का 
उपबंध जिसने अपने शरीर के भीतर ऐसी वस्तु को छुपाकर रखा है जो जब्त करने योग्य है तथा उपयुक्त 
अधिकारी द्वारा स्कैनिंग की सूचना देने पर दंडाधिकारी को कार्रवाई करने में समर्थ बनाने हेतु उपबंध । ( धारा 


क्र . सं . 


103 ) 


किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अवेक्षणीय तथा गैर - जमानती आरोप तय करने के लिए उपयुक्त 
अधिकारी को अधिकार देना ताकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके जिसने भारत के बाहर अथवा 
भारतीय सीमा शुल्क जल क्षेत्र में अपराध किया हो ( धारा 104 ) 
( क ) सरकार के राजस्व की सुरक्षा करने तथा तस्करी रोकने के लिए किसी भी बैंक खाते को अस्थायी तौर पर 
जब्त करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को अधिकार देना ( धारा 110 ) । 
( ख) कुछ शर्तों को पूरा करने पर धारा 110 के तहत अस्थायी तौर पर जब्त बैंक खाते को निर्मुक्त करने की 
शक्ति प्रदान करना (110क ) 
किसी भी व्यक्ति पर शास्ति लगाने के लिए जिसने शुल्क का भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी, सांठ- गांठ, 
जानबुझकर गलत जानकारी दी हो अथवा तथ्यों को छुपाते हुए लिखत प्राप्त किया हो ( नई धारा 114 कख) 
अपराध को दंडयोग्य बनाने का उपबंध यदि ₹ 50 लाख से अधिक के शुल्क का भुगतान करने के लिए 
धोखाधड़ी, सांठ - गांठ, जानबूझकर गलत जानकारी अथवा तथ्यों को छुपाकर लिखत प्राप्त किया हो (धारा 135 ) 
निम्नलिखित के लिए अधिकतम शास्ति में वृद्धि करने हेतुः 
( क ) अधिनियम के उपबंधों के उल्लघंन के लिए ₹4 लाख ; 
( ख) नियमों अथवा विनियमों के उल्लंघन के लिए ₹ 2 लाख ( धारा 158) 
मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए 
धारा 28 के तहत बंद करने संबंधी मान्य कार्यवाहियों के अंतर्गत शामिल मामलों के संबंध में उपबंध करना; 
अतिक्रमित वस्तुओं को जब्त करने पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा ( धारा 125 ) 


ग 
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5 . 


उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव 

टैरिफ की मद 


वस्तु 


शुल्क की दर | तक 


से 


2402 2010 


60 मिलीमीटर तक लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट को छोड़कर 


__ शून्य । 


₹ 5 . 00 प्रति हजार 


2402 2020 


₹ 5. 00 प्रति हजार 


2402 2030 


₹ 5. 00 प्रति हजार 


65 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी लंबाई वाले से अनधिक शून्य 
फिल्टर सिगरेट 
60 मिमी तक लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट (फिल्टर की लंबाई 

शून्य । 
सहित , फिल्टर की लंबाई 11 मिमी हो अथवा इसकी वास्तविक 
लंबाई , इनमें से जो भी अधिक ) 
60 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी से अनधिक फिल्टर | शून्य 
सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित , फिल्टर की लंबाई 11 मिमी 
हो अथवा इसकी वास्तविक ) लंबाई , इनमें से जो भी अधिक ) 


2402 2040 


₹ 5 . 00 प्रति हजार 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


o|0| 


12. 


15 . 


2402 2050 
70 मिलीटर से ज्यादा परंतु 75 मिलीमीटर से कम लंबाई (जिसमें फिल्टर की लंबाई शून्य ₹ 5. 00 प्रति हजार 

शामिल है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर अथवा इसकी वास्तविक लंबाई, जो 

भी अधिक है) की फिल्टर सिगरेट 
6 . 2402 20 90 अन्य सिगरेट 

₹ 10. 00 प्रति हजार 
2402 90 10 | तंबाकू का स्थानापन्न सिगरेट 

₹ 5. 00 प्रति हजार 
2403 11 10 हुक्का अथवा गुडाकू तंबाकू 

0 .57 
2403 19 10 पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण 

शून्य 

0 . 57 
2403 19 21 मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित , पेपर को शून्य ₹ 5.00 प्रति हजार पैसा 

मोड़कर बनायी गयी बीड़ी के अलावा 
2403 19 29 अन्य बीड़ी 

शून्य ₹ 10. 00 प्रति हजार पैसा 
2403 19 90 अन्य पीने वाला तम्बाकू 

शून्य 

0 . 57 
13. 2403 91 00 " एक जैसा " अथवा दोबारा तैयार किया गया तंबाकू शून्य 

0 . 57 
14. 2403 99 10 चबाने वाला तंबाकू 

शून्य 

0 . 57 
2403 99 20 चबाने वाले तंबाकू से बने पदार्थ 

शून्य 

0 . 57 
16. 2403 99 30 जर्दे की खुशबू वाला तंबाकू 

शून्य 

0 .57 
17. 2403 99 40 सुंघनी 

शून्य 

0 . 57 
18. 2403 99 50 सुंघनी से बने पदार्थ 

शून्य 

0 . 5 % 
2403 99 60 तंबाकू के अटक और आसव 

शून्य 

0 . 57 
2403 99 90 अन्य ( विनिर्मित तंबाकू और इसकी प्रतिस्थापित 

0 . 57 
वस्तुएं) 
21 . 2709 20 00 कच्चा पेट्रोलियम 

शून्य 1 रूपए प्रति टन 
विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
22. 2710 

मोटर स्पिरिट जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में | 7 रूपए प्रति टन 8 रूपए प्रति टन 

जाना जाता है 
23. 2710 हाई स्पीड डीजल आयल 

1 रूपए प्रति टन 2 रूपए प्रति टन 
सड़क और अवसंरचना उपकर 
24. 2710 

मोटर स्पिरिट जिसे आम तौर पर पेट्रोल के रूप में | 7 रूपए प्रति टन 8 रूपए प्रति टन 

जाना जाता है, हाईस्पीड डीजल आयाल 
टिप्पणी बुनियादी उत्पाद शुल्क का तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद अधिनियम , 1944 की चौथी अनुसूची में निर्धारित उत्पाद शुल्क है । 
" एनसीसीडी का तात्पर्य वित्त अधिनियम 2001, की सातवीं अनुसूची में निर्धारित राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क है । 


19 . 


20. 


शून्य 


[ भाग - खण्ड 1 ] 
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6 . सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना 
क्र . स . प्रस्ताव का ब्यौरा 

" सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना, 2019 कहलाने वाली विवाद समाधान एवं क्षमादान योजना केंद्रीय प्रत्यक्ष 

और सेवाकर के विरासत संबंधी मामलों के समाधान और निपटान के लिए शुरू की जा रही है । 
प्रस्तावित योजना नामतः केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर और उपकरों के पिछले विवादों को कवर करती है जो जीएसटी में शामिल 
हो गये हैं । कुल उपवर्जनों के सिवाय जिसमें वे लोग शामिल हैं जो अधिनियम के अंतर्गत उस मामले में आरोपी हैं । जिसके 
लिए वे घोषणा करना चाहते है और वे जिन्होंने निपटान आयोग के समक्ष आवेदन दायर किया है, सभी व्यक्ति इस योजना का 
लाभ लेने के पात्र हैं । योजना के अंतर्गत यह राहत स्वैच्छिक प्रकटन के मामलों के अलावा मामलों के लिए देय कर के 40 
प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक भिन्न भिन्न हैं । इस योजना में ब्याज के भुगतान और दंड से राहत की भी व्यवस्था है । स्वैच्छिक 
प्रकटनों के लिए, राहत प्रकटित पूर्ण कर देय के भुगतान पर ब्याज और दंड की माफी के बारे में ही योजना के अंतर्गत विमुक्त 
व्यक्ति भी दंड का अधिकारी नहीं होगा । 
योजना में कर देय और बकाया राशि के भुगतान की पद्धति और भुगतान आदि के ढंग के बारे में प्रतिबंधों आदि की व्यवस्था है । 
योजना अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उपलब्ध हो जाएगी । योजना के संबंध में प्रक्रियात्मक ब्यौरे और नियम बाद में 

अधिसूचित किए जाएंगे । 
7 . माल और सेवा कर उपबंधों में परिवर्तन वाले प्रस्ताव : 
क्र . सं . | केन्द्रीय माल एवं सेवा 

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर , 2017 में संशोधन 
क . व्यापार की सुगमता अथवा उपभोक्ता के लिए । 

पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 50 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं अथवा मिश्रित आपूर्तिकर्ताओं 
( जो किसी संघटन योजना के लिए पात्र नहीं हैं ) के लिए संघटन योजना की व्यवस्था करना (धारा 10 ) 
माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम छूट सीमा को ₹ 20 लाख से ₹40 लाख से अधिक की राशि तक बढ़ाना ( धारा 


22) 


संघटन डीलर द्वारा वार्षिक आधार पर विवरणी भेजने तथा करों के तिमाही भुगतान की व्यवस्था करना (धारा 39 ) 
यह निर्धारित करना कि विनिर्दिष्ट आपूर्तिकर्ताओं को अपने प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक भुगतान की विनिर्दिष्ट प्राप्तियों का 
विकल्प अनिवार्य रूप से देना होगा ( नई धारा 31 क ) 
प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए आयुक्त को प्राधिकृत करना 
(i) वार्षिक विवरणी तथा समायोजन विवरण ( धारा 44 ) 
(ii) ई- कामर्स आपरेटर द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण भेजने के लिए देय तिथि बढ़ाने हेतु आयुक्त को सशक्त बनाना ( धारा 
52 ) 
इलैक्ट्रानिक कैश लेजर में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में राशि के अंतरण हेतु पंजीकृत व्यक्ति को सुविधा प्रदान करना । (धारा 49 ) 
निवल नकद कर देनदारी पर ब्याज लेने हेतु व्यवस्था करना ( धारा 50 ) 
करदाताओं को राज्यकरों की वापसी राशि, संवितरित करने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाना । ( धारा 54 ) 
राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण की संरचना, अर्हता, नियुक्त , कार्यकाल और सेवा शर्तों तथा अपील दायर करने की 
पद्धतियों तथा आदेशों के परिशोधन की व्यवस्था करना । नागरिक न्यायालयों के समकक्ष राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण को सशक्त 
बनाना । (धारा 95 , 101क, 101ख, 101ग, 102 , 103, 104, 105, 106) 
अनुपालन सुधार हेतु 
विद्यमान नए करदाताओं की विशिष्ट श्रेणी के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणन निर्धारित करना ( धारा 25 ) 
विविध 
मुनाफे द्वारा कमाई गई 107 राशि के समतुल्य दंड आरोपित करने हेतु राष्ट्रीय मुनाफाखोरी - विरोधी प्राधिकरण को सशक्त 
बनाना ( धारा 171 ) 


ग . 
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बजट भाषण का अनुबंध 
जीएसटी लागू करने के बाद जीएसटी दरों में भारी कटौतियां 

(1 जुलाई, 2017 से 30 जून 2019 तक ) 
01 . 07 . 2017 से लेकर अब तक जीएसटी की दरों में निम्नानुसार कटौती की गई है: 
I 28 % से 18% तक 
( क ) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे तार, केबल, इलैक्ट्रिकल बोर्ड, पैनल, कन्सोल्स, कैबिनेट , पार्टिकल / फाइबर बोर्ड और 

प्लाईवुड आदि मार्बल और ग्रेनाइट के स्लैब, सभी प्रकार की सीरैमिक टाइलें , पेंट और वार्निश आदि । 
( ख) फर्नीचर और घरेलू साज - सज्जा में प्रयुक्त अन्य वस्तुएं जैसे गद्दा, बिस्तर और इसी तरह का सामान 
( ग) साबुन, शैम्पू, बालों का तेल , टुथपेस्ट, परफ्यूम और प्रसाधन - सामग्री 
( घ) डेटरजेंट और अन्य जैविक सफैक्टेंट 
( ङ) बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, पंप, लैम्प और लाइट फिटिंग 
( च) बक्सा (ट्रंक), सूटकेस, वैनिटी केस, ब्रीफ केस , यात्री बैग और अन्य छोटे बैग (हैंडबैग), केस 
( छ) सैनेटरी वेयर का सामान, फ्लोर कवरिंग बाथ, शॉवर, सिंक , वॉशबेसिन, सीट, प्लास्टिक के सैनीटरी वेयर 
( ज) प्लास्टिक का सामान जैसे बर्तन, कंटेनर, घर में प्रयुक्त विविध वस्तुएं 
( झ) रसोई में प्रयुक्त सामान जैसे वैक्यूम फ्लास्क , लाइटर, कटलरी, चूल्हा, कूकर, लाइटर 
( ञ) सभी तरह का कांच और इससे बनी वस्तुएं जैसे दर्पण, ग्लासवेयर, पॉट , जार आदि 
( ट) शारीरिक व्यायाम वाले उपकरण , त्यौहार और कार्नीवल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, स्विंग ( झूले), शूटिंग गैलरी , 

राऊंड अबाऊट, जिम्नास्टिक और एथलैटिक उपकरण 
( ठ) खाद्य वस्तुएं जैसे चॉकलेट , माल्ट एक्सट्रैक्ट जैसे दुग्धपेय पदार्थ, चॉकलेट कॉटेड वैफैल्स और वैफर्स, कस्टर्ड पाउडर 

उपभोग के विद्युतीय उपकरण जैसे रेफ्रिजीरेटर, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, जूसर , मिक्सर, स्टोरेज वाटर हीटर , 
इलैक्ट्रिक स्मूदिंग आयरन और 32 इंची टेलीविज़न और कंप्यूटर मॉनीटर आदि, प्राइमरी सेल, लीथियम आयल 

बैटरी, डिजीटल कैमरे , वीडियो गेम आदि 
( ढ) कार्यालय में प्रयुक्त मशीनें प्रिंटर, फैक्स मशीन, फोटोकोपियर आदि 
( ण ) एटीएम मशीनें 
( त) कलाई घड़ियों और अन्य घडियां 
( थ) संगीत के उपकरण 

इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक तुला मशीन 
( ध) निर्माण कार्य संबंधी उपस्कर जैसे फॉर्क लिफ्ट, बुलडोजर, एक्सकवेटर , रोड़ रोलर, अर्थ मूवर आदि 
( न) कार्यालय स्टेशनरी जैसे लूज़ - लीफ बाइंडर या फाइलों के लिए फिटिंग्स, लैटर क्लिप आदि 

अधिकतम 15 एचपी की पावर वाले स्पीड डीज़ल इंजिनों में अनन्य या प्रमुख रूप से लगाने के लिये उपयुक्त 

कलपूर्जे; ट्रांसमिशन शाफ्ट और फ्रैंक ; गियर बक्से; पुली ; रबर के रीट्रीटिड या प्रयुक्त -न्यूमेटिक टायर 
( फ ) फैक्टरियों , भाडागारों, डॉक एरिया या विमान पत्तनों में सामान को थोड़ी दूरी पर लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त होने 

वाले वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक , ट्रैलर और सेमी- ट्रेलर,क्रेन, लॉरी, आग बुझाने के वाहन, कंक्रीट मिक्सर लॉरी, 

स्प्रे करने वाली लॉरी 
( ब) अन्य विविध मदें जैसे रेन कोट , रबर और चमड़े की विशिष्ट मदें , इलैक्ट्रॉनिक तुला मशीन 
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II 28 % से 12% तक 

(क) विशिष्ट टेबलवेयर , किचनवेयर, अन्य घरेलू मदें 
( ख ) लकड़ी और पत्थर की विशिष्ट मदें 
( ग) गीले सामान की चक्की ( वेट ग्राइंडर) 

( घ) टैंक और अन्य बख्तरबंद सामरिक वाहन 
III 28 % से 5% तक 

( क ) विमान के इंजन 
( ख) विमान के टायर 
( ग) विमान की सीटें 
( घ) विकलांग व्यक्तियों की गाड़ियों ( कैरिज़ ) के पुर्जे और सहायक सामग्री 

( ङ) सख्त रबड़ का अपशिष्ट या कबाड़ 
IV 18% से 12 % तक 

( क) कृषि , बागवानी, वानिकी, फसल कटाई या श्रेशिंग संबंधी विशिष्ट मशीनरी के विशिष्ट कलपुर्जे 
( ख) सिलाई मशीनों के विशिष्ट पुर्जे 
( ग) बांस से बना फर्नीचर 
( घ) चश्मों के फ्रेम 
( ङ) जूट और कपास के हैंड बैग 
( च) कॉर्क की कलाकृतियां, पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाऊ कार्य, सजावटी फ्रेम वाले दर्पण, कांच की 

मूर्तियां, लोहे, पीतल, तांबे की कलाकृतियां, हाथ से बने लैंप आदि हस्तशिल्प का सामान 
( छ) सीलबंद पेयजल की 20 लीटर की बोतलें 
( ज ) कन्फेक्शनरी 
( झ) संघनित दूध 
( ञ) पास्ता, मयोनेज़, करी पेस्ट 
(ट) पीतल का केरोसिन प्रेशर स्टॉव 
( ठ) टपका सिंचाई या फुहारों के लिए नोज़ल 
(ड) लेटरल, फुहारों सहित टपका सिंचाई प्रणाली 

मेकनिकल स्प्रेयर 
( ण) टोपी , सिंथेटिक फिलामेंट यार्न, कृत्रिम फिलामेंट यार्न , मानव निर्मित स्टेपल (कच्चे) वस्त्रों की सिलाई का धागा 
( प) बायो -डीज़ल 
( फ ) विशिष्ट जैव- कीटनाशक 
( ब) पाऊच और पर्स सहित हैंडबैग ; आभूषण बक्सा 
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V 18 % से 5 % तक 


( क) चिक्की, चटनी पाऊडर जैसी खाद्य वस्तुएं 
( ख ) फ्लाईएश, 90 % या इससे अधिक फ्लाई एश वाला मिश्रण 
( ग) इमली की गरी का चूर्ण 
( घ) शुंक रूप में मेंहदी पेस्ट 
( ङ) ठोस जैव ईंधन की गोलियां ( पैलेट) 
( च) प्लास्टिक अपशिष्ट 
( छ) रबड़ अपशिष्ट 
( ज) टूटा - फूटा काँच या काँच का अन्य अपशिष्ट या कचरा 
( झ) बायोमास ब्रिकेट 

(ञ) फर्टिलाइज़र ग्रेड फोस्फोरिक एसिड 
VI 12 % से 5 % तक 
( क ) अखरोट, सूखी इमली, भुना चना, सुखे आम की फांक , खाकरा और प्लेन रोटी/ चपाती , इडली, डोसा बैटर, नमकीन 

( ब्रांडयुक्त से इतर) 
( ख) धूप बत्ती, धूप , संभ्रानी और इसी तरह की अन्य मदें 
___ मोटे सूती कपड़े ( कॉडुरॉई) के वस्त्र, साड़ी फाल, हाथ से बनी लेस, हाथ से बुनी टेप्स्ट्री , हाथ से बनी चोटी और 

इसमें सजावटी कांट - छांट 
( घ) आयुर्वेदिक , यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी की दवाएं (ब्रांडयुक्त से इतर ) 
( ङ) सूखा नारियल 
( च) हाथ से बनी चटाइयां, हथकरघा दरी जैसी हस्तशिल्प वस्तुएं 

___ कागज का अपशिष्ट या रद्दी 
( ज) कपड़े की वस्तुएं जैसे रियल जरी, मछली पकड़ने का जाल, मखमली वस्त्र, शनील वस्त्र तथा सूत का 

नीवार नारियल कॉर्डेज और रस्सियों सहित महीन बुनाई वाले फैब्रिक 
( झ) फ्लाई एश की ईंट, फ्लाई एश के ब्लॉक 
VII 3% से 0. 25 % तक 
( क) बिना तराशे खुरदरे हीरों समेत खुरदरे औद्योगिक हीरे 

( ख) हीरे और कीमती पत्थर 
VIII छूटें और अन्य विविध परिवर्तन 

( क ) खादी वस्त्र जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दुकानों के माध्यम से बेचे गए हों 
( ख) क्ले , पत्थर / संगमरमर / लकड़ी से बनी देवी - देवताओं की मूर्तियां, विभूति 
( ग ) झाडू और ब्रश जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्री से बनी, एक साथ गुथी हुई मूठ सहित या रहित हों । 
( घ) खांडसारी शर्करा 


Y 
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( ङ) लाख/ चमड़े ( शीलैक ) की चूड़ियां, राखी, खाली दोना जैसे हस्तशिल्प का सामान 
( च) अंबर चरखा सहित यार्न (रेशे) को हाथ से कातने के लिए चरखा 
( छ) शुल्क क्रेडिट पर्चियां 

श्रवण - सहायक सामग्री (हीयरिंग एड्स ) के विनिर्माण के लिए प्रमुख पुर्जे और सहायक सामग्री 
( झ) तेल मुक्त राइस ब्रान 


सैनीटरी नैपकिन 


( ट) कॉयर पिथ (मज्जा) कम्पोस्ट 


हाथ से बने संगीत - यंत्र 


( ड) 1 अगस्त , 2018 से फैब्रिक स्तर पर संचयित निविष्टि कर क्रेडिट की अदायगी 
सेवाएं 


I 28 % से 18 % तक 

( क) मनोरंजन संबंधी आयोजनों / एम्यूजमेंट पार्कों आदि में प्रवेश के द्वारा प्रदत सेवाएं 

( ख) 100 रुपए से अधिक मूल्य की सिनेमा टिकटें 
II 18% से 12 % तक 
( क ) नहरों, बांधों, सड़कों, पुलों आदि के निर्माण के लिए सरकार, सरकारी निकायों आदि को दी गई निर्माण कार्य संविदा 

की सेवाएं 
( ख) छाता और विशिष्ट मुद्रित सामान के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई सेवाएं 

पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम क्रूड, पैट्रोल, हाइस्पीड डीज़ल या एविएशन टर्बाइन प्यूल का 
परिवहन , जहां निर्विष्ट कर क्रेडिट ( आईटीसी) का लाभ उठाया गया है । 
सामान के परिवहन के संबंध में माल परिवहन एजेंसी ( जीटीए) द्वारा दी गई सेवाएं, जहां निविष्टि कर क्रेडिट 
( आईटीसी) का लाभ उठाया गया है । 

पैट्रोलियम क्रूड या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग ( निकालने) संबंधी सेवा 
(च) सामान्य एफलूएंट ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा एफलूएंटों के उपचार के माध्यम से दी गई सेवाएं 
( छ) भारत के अंदर सामान का विभिन्न तरीकों से किया गया परिवहन 
( ज) 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटें 
( झ) सामान ढोने वाले वाहनों का तीसरे पक्ष का बीमा प्रीमियम 

( ञ) प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमों के तहत मकानों के निर्माण से जुड़ी निर्माण कार्य संविदागत सेवाएं 
III 18% से 5% तक (निविष्टि कर क्रेडिट के बिना 5 % ) 
( क) सरकार, सरकारी निकायों को दी गई निर्माण कार्य संविदागत सेवाएं जहां इस निर्माण कार्य संविदा में प्रमुख रूप 

से मिट्टी का कार्य शामिल हो । 
( ख) कपड़ो , रत्न और जवारात, चमड़े की वस्तुओं, खाद्य और खाद्य उत्पादों , हस्तशिल्प की वस्तुओं आदि से जुड़े कार्य 

के माध्यम की सेवाएं 
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( ग ) ई- पुस्तकों की आपूर्ति 
( घ) किसी ऐसे रेस्त्रां द्वारा दी गई सेवाओं की आपूर्ति जो किसी ऐसे होटल के परिसर में अवस्थित नहीं है जिसमें ₹7500 / 

- और इससे ऊपर के घोषित प्रशुल्क वाली आवासीय इकाई है।* 
( ङ) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस, पैट्रोलिएम, क्रूड, पैट्रोल, हाइस्पीड डीज़ल या एविएशन ईंधन का परिवहन * 
( च) भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत कराए जाने वाले धार्मिक तीर्थाटन के लिए गैर- अनुसूचित/ चार्टर 

प्रचालनों द्वारा तीर्थ यात्रियों की हवाई यात्रा * 
IV भू संपदा क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज 
( क ) सस्ते आवासीय मकानों का निर्माण (अर्थात महानगरों में 60 वर्गमीटर और गैर -महानगरों में 90 वर्ग मीटर तक के 

कार्पेट क्षेत्रफल वाले मकान तथा जिनकी कीमत ₹45 लाख तक की है)-निर्विष्ट कर क्रेडिट के बिना 1 % 


सस्ते आवासीय मकानों से इतर आवासीय मकानों का निर्माण -निर्विषट कर क्रेडिट के बिना 5 % 


ED 


V छूट 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों, केरोसिन, चीनी, खाद्य तेल , आदि की बिक्री के माध्यम से सरकार 

को उचित दाम की दुकानों द्वारा प्रदान की गई सेवा 
( ख) छात्रों, फेकल्टी और स्टाफ को लाने - ले जाने के लिए स्कूल को प्रदान की गई परिवहन सेवा और इस तरह की 

सेवा की आपूर्ति के लिए मोटरवाहन को किराये पर देने की सेवा 

प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी गई सेवा 
( घ) ऑन लाइन शैक्षणिक पत्रिकाओं या जर्नलों की आपूर्ति के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं को प्रदत्त सेवाएं और 

दाखिले/ परीक्षा के संचालन से संबंधित सेवाएं 
( ङ) कोस्ट गार्ड ( तट रक्षा) के कार्मिक को दी गई नाविक सामूहिक बीमा निधि की जीवन बीमा सेवा 
( च) जीवन सूक्ष्म - बीमा उत्पाद जिसका अधिकतम कवर दो लाख रुपए का है, के अंतर्गत प्रदत्त जीवन बीमा व्यवसाय 
( छ) भारत से बाहर रह रहे ग्राहक के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित वित्तीय सेवाओं की मध्यस्थ संस्थाएं 
( ज) कृषि उत्पादों के भांडागार में धुम्रीकरण ( फ्यूमिगेशन ) की सेवाएं 
( झ) वन के छोटे उत्पादों के भांडारगारण की सेवाएं 
___ जहां आवासीय कल्याण संघों द्वारा अपने सदस्यों को दी गई सेवाएं जहां अंशदान प्रति सदस्य प्रति माह ₹7500 तक 

का हो । 
केन्द्र सरकार , राज्य सरकार द्वारा या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के तहत पंजीकृत किसी निकाय 

द्वारा संचालित किसी वृद्धाश्रम द्वारा दी गई सेवाएं । 
( ठ) राष्ट्रीयपेंशन प्रणाली ( एनपीएस ) ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों को प्रशासनिक शुल्क के रुप में प्रतिफल के लिए दी गई 

सेवाएं । 
( ड) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त पुनर्वास संबंधी पेशेवरों द्वारा दी गई पुनर्वास / 

उपचार ( थैरेपी)/ परामर्श से जुड़ी सेवाएं 
( ढ) प्रति व्यक्ति ₹500 तक के प्रवेश शुल्क वाले सर्कस, नृत्य (डान्स), थिएटर आदि में प्रवेश 


व्यासन र., उप सचिव ( बजट ) 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

(BUDGET DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th July, 2019 
No. F. 2 (4 )-B (D )/ 2019. - The following is published for general information : 


Budget 2019 -2020 


Speech of Nirmala Sitharaman Minister of Finance 

July 5 , 2019 


Mr. Speaker Sir, 


I rise to present the Budget for the year 2019- 20 . 


PART A 


2 . The recent election which brought us to this august House today, was charged with brimming 
hope and desire for a bright and stable New India . Like never before, India celebrated its democracy 
by coming out to vote in large numbers, like never before. Voter turnout was the highest at 67 .9 % . 
Every section - young, old , first time voters, voters since the first General Election , women - all 
turned up to stamp their approval of a performing Government. Through their unambiguous and firm 
mandate they have reaffirmed “ putting the nation first”. The people of India have validated the two 
goals for our country s future: that of national society and economic growth . 
3 . The first term of Hon ble PM Narendra Modi-led -NDA- Government stood out as a performing 
Government, a Government whose signature was in the last mile delivery . Between 2014 - 19 , we 
provided a rejuvenated Centre - State dynamic , cooperative federalism , GST Council, and a strident 
commitment to fiscal discipline. We had set the ball rolling for a New India , planned and assisted by 
the NITI Aayog , a broad based think tank . We have showed by our deeds that the principle “ Reform , 
Perform , Transform " can succeed . 
4 . On many programmes and initiatives we had worked on unprecedented scale. Average 
amount spent on food security per year approximately doubled during 2014 - 19 compared to the 
preceding five years . Number of patents issued more than trebled in 2017 - 18 as against the number 
of patents issued in 2014 . Our lastmile delivery stood out and the unknown citizen in every nook and 
corner of our country felt the difference. Our objective was, and continues to be, Hutca Galch fat Hoca 
नागरिक । 


5 . Mega programmes and services which we initiated and delivered during those 5 years will 
now be further accelerated . We shall further simplify procedures, incentivize performance , reduce 
red -tape and make the best use of technology just as we did earlier. I am confident we will achieve 
our goals. Chankaya Niti Sutra too says: “ Karya purusha karena lakshyam sampadyate .” Meaning 
"with determined human efforts, the task will surely be completed.” An Urdu couplet reads: " ET 
तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है "। 


Vision for the decade 
6 . Our economy was at approximately US $ 1 .85 trillion when we formed the Government in 
2014. Within 5 years it has reached US $ 2 .7 trillion . Hence , it is well within our capacity to reach the 
US$ 5 trillion in the next few years. In the interim Budget of 2019 -20 presented in February 2019 , we 
gave ourselves a Vision for the Decade. I flag here the ten points of our Vision laid before us: 

a . Building physical and social infrastructure ; 
b . Digital India reaching every sector of the economy; 
c. Pollution free India with green Mother Earth and Blue Skies ; 
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d . Make in India with particular emphasis on MSMEs, Start- ups , defence manufacturing , 

automobiles , electronics , fabs and batteries , and medical devices ; 


e . Water, water management, clean Rivers ; 


f. Blue Economy; 
g. Space programmes, Gaganyan , Chandrayan and Satellite programmes ; 
h . Self-sufficiency and export of food - grains, pulses, oilseeds, fruits and vegetables ; 
i. Healthy society – Ayushman Bharat, well -nourished women & children . Safety of citizens ; 

j. Team India with Jan Bhagidari. Minimum Government Maximum Governance . 
7 . With this Vision set before us and with the mandate given by its people ,we are determined to 
take India to that height that it richly deserves. I strongly believe that with the clear headed 
leadership ofHon ble PrimeMinister we can achieve our goal. 
5 Trillion Dollar Economy 
8 . The Indian economy will grow to become a 3 trillion dollar economyin the current year . It is 
now the sixth largest in the world . Five years ago, it was at the 11th position . In Purchasing Power 
Parity terms, we are in fact, the 3rd largest economy already , only next to China and the USA. 
9 . To attain this and more weneed to continue undertaking many structural reforms. In the last 
five years, we saw many big reforms in particular, in indirect taxation , bankruptcy and real estate . 
While these reforms were happening here in the Parliament, the common man s life was being 
changed through MUDRA loans to help him do his business , and through several programmes it was 
being ensured that his /her kitchen had become smokeless , his /her house got electricity connection 
and women s dignity was respected with the provision of toilets in homes. The common man was 
served even as major transformational reforms were being rolled out. And for this to continue we 
need to invest heavily in infrastructure , in digital economy and on job creation in small and medium 
firms. 
10 . Respected Speaker Sir, it took over 55 years for the Indian economy to reach 1 trillion 
dollar but when the country and her people s hearts are filled with aasha , vishwasandaakansha that 
is , when hearts are filled with hope , trust and aspirations, we, in 5 years, added 1 trillion dollar . 
Today we are nearing a 3 trillion dollar level. So when we aspire to reach a 5 trillion dollar level, 
many wonder if it is possible . If we can appreciate our citizens " purusharth " or their “ goals of human 
pursuit" filled with their inherent desire to progress led by the dedicated leadership present in this 
House , the target is eminently achievable . 
11. All of India s private sector industries – small ,medium or large - have played a substantial 
role in growing our economy. I recall the words of an eminent industry leader, who said that his 
company s growth has always aligned itself with India s growth , before and post- independence. So if 
before -independence, India Inc . understood Swadeshi , today they understand Make in India . We do 
not look down upon legitimate profit- earning . Gone are the days of policy paralysis and license 
quota - control regimes. India Inc. are India s job - creators . They are the nation s wealth - creators . 
Together, with mutual trust , we can gain , catalyze fast and attain sustained national growth . I wish to 
propose a number of initiatives as part of a framework for kick -starting the virtuous cycle of 
domestic and foreign investments. 
12 . Connectivity is the lifeblood of an economy. The Government has given a massive push to all 
forms of physical connectivity through Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana , industrial corridors , 
dedicated freight corridors, Bhartamala and Sagarmala projects , Jal Marg Vikas and UDAN Schemes . 
While the industrial corridors would improve infrastructure availability for greater industrial 
investment in the catchment regions, the dedicated freight corridors would mitigate the congestion 
of our railway network benefitting the common man . The ambitious programme of Bharatmala 
would help develop national road corridors and highways , while Sagarmala would enhance port 
connectivity , modernization and port- linked industrialization . If Sagarmala is aimed at improving the 
infrastructure for external trade, equally it is the poor man s transport too .Waterways are proven as 
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a cheap mode of transport. The Jal Marg Vikas project for capacity augmentation of navigation on 
National Waterways is aimed at smoothening internal trade carried through inland water transport . 
These initiatives will improve logistics tremendously , reducing the cost of transportation and 
increasing the competitiveness of domestically produced goods. 
13 . The UDAN Scheme is providing air connectivity to smaller cities and enabling the common 
citizens of our country to avail air travel. All these programmes are also helping bridge the rural 
urban divide. 
14 . As the world s third largest domestic aviation market, the time is ripe for India to enter into 
aircraft financing and leasing activities from Indian shores. This is critical to the development of a 
self- reliant aviation industry , creating aspirational jobs in aviation finance, besides leveraging the 
business opportunities available in India s financial Special Economic Zones (SEZs ), namely , 
International Financial Services Centre (IFSC ). Government will implement the essential elements of 
the regulatory roadmap for making India a hub for such activities. 
15 . For providing an enabling ecosystem for growth in India of Maintenance, Repair and 
Overhaul (MRO ) industry , it is proposed to leverage India s engineering advantage and potential to 
achieve self -reliance in this vital aviation segment. Government will adopt suitable policy 
interventions to create a congenial atmosphere for the development ofMRO in the country . 
16 . The New Metro Rail Projects for a total route length of 300 kilometers have been approved 
during 2018 - 19 . Also , during 2019, about 210 kmsmetro lines have been operationalized . With this , 
657 kms ofMetro Rail network has becomeoperational across the country . 
17 . India s first indigenously developed payment ecosystem for transport, based on National 
Common Mobility Card (NCMC ) standards , was launched by Hon ble Prime Minister in March , 2019. 
This will enable people to pay multiple kinds of transport charges, including metro services and toll 
tax , across the country . This inter - operable transport card runs on RuPay card and would allow the 
holders to pay for their bus travel, toll taxes, parking charges, retail shopping and even withdraw 
money . 
18 . Phase - II of FAME Scheme, following approval of the Cabinet with an outlay of 10 ,000 crore 
for a period of 3 years , has commenced from 1st April, 2019 . Themain objective of the Scheme is to 
encourage faster adoption of Electric vehicles by way of offering upfront incentive on purchase of 
Electric vehicles and also by establishing the necessary charging infrastructure for electric vehicles. 
Only advanced battery and registered e - vehicles will be incentivized under the Scheme with greater 
emphasis on providing affordable & environment friendly public transportation options for the 
common man . 
19. The Government will carry out a comprehensive restructuring of National Highway 
Programme to ensure that the National Highway Grid of desirable length and capacity is created 
using financeable model. After completing the Phase 1 of Bharatmala , in the second Phase, States will 
be helped to develop State road networks . 
20 . We need to develop our inland waterways to shift a significant portion of inland cargo 
movement from road and rail. This Government envisions using the rivers for cargo transportation , 
which will also help to decongest roads and railways. As part of the Jal Marg Vikas Project for 
enhancing the navigational capacity of Ganga , a multi modal terminal at Varanasi has become 
functional in November 2018 and two more such terminals at Sahibganj and Haldia and a 
navigational lock at Farakka would be completed in 2019 - 20 . The movement of cargo volume on 
Ganga is estimated to increase by nearly four times in the next four years. This will make movement 
of freight, passenger cheaper and reduce our import bill . 
21. It is estimated that Railway Infrastructure would need an investment of 50 lakh crores 
between 2018 -2030 . Given that the capital expenditure outlays of Railways are around 1. 5 to 1.6 
lakh crores per annum , completing even all sanctioned projects would take decades. It is therefore 
proposed to use Public - Private Partnership to unleash faster development and completion of tracks , 
rolling stock manufacturing and delivery of passenger freight services. 
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22 . To take connectivity infrastructure to the next level, we will build on the successfulmodel in 
ensuring power connectivity – One Nation , One Grid – that has ensured power availability to states at 
affordable rates. I propose to make available a blueprint this year for developing gas grids, water 
grids, i-ways, and regional airports. 
23. The recommendations of the High Level Empowered Committee (HLEC) on retirement of old 
& inefficient plants, and addressing low utilisation ofGas plant capacity due to paucity of Natural Gas , 
will also be taken up for implementation now . 
24. Our Government launched Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) in 2015 aimed at 
financial and operational turnaround of DISCOMs. Government is examining the performance of the 
Schemeand it will be further improved . We will work with the State Governments to remove barriers 
like cross subsidy surcharges, undesirable duties on open access sales or captive generation for 
Industrial and other bulk power consumers. Besides these structural reforms, considerable reforms 
are needed in tariff policy . A package of power sector tariff and structural reforms would soon be 
announced . 
25 . It is proposed that several reform measures would be taken up to promote rental housing. 
Current Rental Laws are archaic as they do not address the relationship between the Lessor and the 
Lessee realistically and fairly . A Model Tenancy Law will also be finalized and circulated to the States . 
26 . Large public infrastructure can be built on land parcels held by CentralMinistries and Central 
Public Sector Enterprises all across the country . Through innovative instruments such as joint 
development and concession , public infrastructure and affordable housing will be taken up. 
27 . For ease of access to credit for MSMEs, Government has introduced providing of loans up to 
* 1 crore for MSMEs within 59 minutes through a dedicated online portal. Under the Interest 
Subvention Scheme for MSMEs , * 350 crore has been allocated for FY 2019 - 20 for 2 % interest 
subvention for all GST registered MSMEs , on fresh or incremental loans. 
28 . Government payments to suppliers and contractors are a major source of cash flow , 
especially to SMEs and MSMEs . Investment in MSMEs will receive a big boost if these delays in 
payment are eliminated . Government will create a payment platform for MSMEs to enable filing of 
bills and payment thereof on the platform itself . 
29. Encouraged by the overwhelming response , the Government of India has decided to extend 
the pension benefit to about three crore retail traders & small shopkeepers whose annual turnover is 
less than 1 .5 crore under a new Scheme namely Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme. 
Enrolment into the Scheme will be kept simple requiring only Aadhaar and a bank account and rest 
will be on self -declaration . 
30 . We recognize that investment -driven growth requires access to low cost capital. It is 
estimated that India requires investments averaging 20 lakh crores every year (USD 300 billion a 
year ). A number of measures are proposed to enhance the sources of capital for infrastructure 
financing: 

A Credit Guarantee Enhancement Corporation for which regulations have been notified by the 
RBI, will be set up in 2019 -20. 
An action plan to deepen the market for long term bonds including for deepening markets for 
corporate bond repos, credit default swaps etc ., with specific focus on infrastructure sector, 

will be put in place . 
• It is proposed to permit investments made by FIls / FPls in debt securities issued by 

Infrastructure Debt Fund - Non - Bank Finance Companies ( IDF -NBFCs ) to be transferred / sold 

to any domestic investor within the specified lock - in period . 
31. Corporate Debt markets are crucial for the infrastructure sector . Given the need to further 
deepen bond markets , a number ofmeasures are proposed to be taken up : 
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• To deepen the Corporate tri-party repo market in Corporate Debt securities,Government will 

work with regulators RBI / SEBI to enable stock exchanges to allow AA rated bonds as 

collaterals . 
• User -friendliness of trading platforms for corporate bonds will be reviewed , including issues 

arising out of capping of International Securities Identification Number (ISIN ). 
32 . It is right time to consider increasing minimum public shareholding in the listed companies. I 
have asked SEBI to consider raising the current threshold of 25 % to 35 % . 
33 . As a key source of capital to the Indian economy, it is important to ensure a harmonized and 
hassle free investment experience for Foreign Portfolio Investors. Hence, it is proposed to rationalize 
and streamline the existing Know Your Customer (KYC ) norms for FPIs to make it more investor 
friendly without compromising the integrity of cross - border capital flows. 
34 . It is time to take our capital markets closer to the masses and meet various social welfare 
objectives related to inclusive growth and financial inclusion . I propose to initiate steps towards 
creating an electronic fund raising platform - a social stock exchange - under the regulatory ambit of 
Securities and Exchange Board of India (SEBI) for listing social enterprises and voluntary 
organizations working for the realization of a social welfare objective so that they can raise capital as 
equity, debt or as units like a mutual fund . 
35 . It is important to get retail investors to invest in treasury bills and securities issued by the 
Government. Efforts made by the Reserve Bank will need to be supplemented with further 
institutional development using stock exchanges. For this purpose , inter -operability of RBI 
depositories and SEBI depositories would be necessary to bring about seamless transfer of treasury 
bills and government securities between RBI and Depository ledgers and for enabling this. The 
Governmentwill take up necessary measures in this regard in consultation with RBI and SEBI. 
36 . FDI inflows into India have remained robust despite global headwinds. Global Foreign Direct 
Investment ( FDI) flows slid by 13 % in 2018 , to US $ 1. 3 trillion from US $ 1.5 trillion the previous year 
- the third consecutive annual decline, according to UNCTAD s World Investment Report 2019 . 
India s FDI inflows in 2018 - 19 remained strong at US $ 64 . 375 billion marking a 6 % growth over the 
previous year . I propose to further consolidate the gains in order to make India a more attractive FDI 
destination : 

a . The Government will examine suggestions of further opening up of FDI in aviation , media 

( animation , AVGC ) and insurance sectors in consultation with all stakeholders . 
b . 100 % Foreign Direct Investment (FDI) willbe permitted for insurance intermediaries. 

C. Local sourcing normswillbe eased for FDI in Single Brand Retail sector. 
37 . It is high time India not only gets integrated into global value chain of production of goods 
and services, but also become part of the global financial system to mobilise global savings, mostly 
institutionalized in pension , insurance and sovereign wealth funds. The Government is 
contemplating organizing an annual Global Investors Meet in India , using National Infrastructure 
Investment Fund (NIIF ) as the anchor, to get all three sets of global players - top industrialists / 
corporate honchos, top pension / insurance / sovereignwealth funds and top digital technology / 
venture funds . 
38 . An important determinant of attracting cross -border investments is availability of investible 
stock to the Foreign Portfolio Investors (FPIs ). This issue assumes greater significance in view of the 
gradual shift, from stock targeted investments , towards passive investment whereby funds track 
global indices composition of which depends upon available floating stock . Accordingly , I propose to 
increase the statutory limit for FPI investment in a company from 24 % to sectoral foreign investment 
limit with option given to the concerned corporates to limit it to a lower threshold . FPIs will be 
permitted to subscribe to listed debt securities issued by RelTs and InviTs. 
39 . Even though India is the world s top remittance recipient, NRI investment in Indian capital 
markets is comparatively less . With a view to provide NRIs with seamless access to Indian equities, I 
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propose to merge the NRI- Portfolio Investment Scheme Route with the Foreign Portfolio Investment 
Route . 
40. New and innovative financial instruments have been launched in the last five years like 
Infrastructure Investment Trusts (InviTs ), Real Estate Investment Trusts (REITs ) as well as models 
like Toll- Operate- Transfer ( ToT) as part of the brownfield asset modernization strategy for 
augmenting infrastructure investment. India has had a reasonable success in brownfield asset 
monetization and several InviTs and one REIT transactionhave already been completed . Additionally , 
NHAI carried out one ToT transaction as well. The cumulative resources garnered through these 
instruments andmodel exceed 24 ,000 crore . 


41. India has emerged as a major space power with the technology and ability to launch satellites 
and other space products at globally low cost. Time has come to harness this ability commercially . A 
Public Sector Enterprise viz. New Space India Limited (NSIL ) has been incorporated as a new 
commercial arm of Department of Space to tap the benefits of the Research & Development carried 
out by ISRO . The Company will spearhead commercialization of various space products including 
production of launch vehicles , transfer to technologies and marketing of space products. 
Grameen Bharat / Rural India 
42. Mahatma Gandhi said , “ The soul of India lives in its villages ". This year even as we are 
marking the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, I submit that our Government keeps 
Antyodaya at the core of all its efforts . At the Centre of everything that we do , we keep “ gaon , garib , 
aurkisan ”. 
43. Hon ble Prime Minister s two mega initiatives of Ujjwala Yojana and Saubhagya Yojana 
have transformed the lives of every rural family, dramatically improving ease of their living . 
Household access to clean cooking gas has seen an unprecedented expansion , through provision of 
more than 7 crore LPG connections. All villages, and almost 100 % households across the country 
havebeen provided with electricity . A combination of efficient implementation and enthusiastic 
adoption has significantly improved access to energy for rural households. By 2022 , the 75th year of 
India s independence , I would like to assure the nation that every single rural family , except those 
who are unwilling to take the connection will have an electricity and a clean cooking facility . 
44 . PradhanMantriAwas Yojana - Gramin (PMAY -G ) aims to achieve the objective of “ Housing for 
All” by 2022 . A total of 1.54 crore rural homes have been completed in the last five years. In the 
second phase of PMAY - G , during 2019 - 20 to 2021 - 22, 1. 95 crore houses are proposed to be provided 
to the eligible beneficiaries . These houses are also being provided with amenities like toilets, 
electricity and LPG connections.With the use of technology, the DBT platform and technology inputs, 
average number of days for completion of houses has reduced from 314 days in 2015 - 16 to 114 days 
in 2017 - 18 . 
45. Fishing and fishermen communities are closely aligned with farming and are crucial to rural 
India . Through a focused Scheme – the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ( PMMSY) - the 
Department of Fisheries will establish a robust fisheries management framework. This will address 
critical gaps in the value chain , including infrastructure , modernization , traceability , production , 
productivity, post-harvest management, and quality control. 
46 . Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY ) has brought many socio economic gains in the 
rural areas. To accelerate the speed of achieving universal connectivity of eligible habitations, the 
target of connecting the eligible and feasible habitations was advanced from 2022 to 2019. I am 
happy to inform that all weather connectivity has now been provided to over 97 % of such 
habitations. This has been possible by maintaining a high pace of road construction of 130 to 135 km 
per day in the last 1,000 days. Committed to the agenda of sustainable development, 30 ,000 kms of 
PMGSY roads have been built using Green Technology , Waste Plastic and Cold Mix Technology , 
thereby reducing carbon footprint. With the changing economic scenario , it is important to upgrade 
roads connecting villages to ruralmarkets . For this PMGSY - III is envisaged to upgrade 1, 25 , 000kms 
of road length over the next five years, with an estimated cost of 80 ,250 crore. 
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47 . Considering the fact thatmajority of people still live in villages and depend on agriculture and 
traditional industries, the Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional 
Industries (SFURTI) aims to set up more Common Facility Centres ( CFCs ) to facilitate cluster based 
development to make the traditional industries more productive , profitable and capable for 
generating sustained employment opportunities. The focused sectors are Bamboo , Honey and Khadi 
clusters. The SFURTI envisions setting up 100 new clusters during 2019 - 20 which should enable 
50,000 artisans to join the economic value chain . Further , to improve the technology of such 
industries , the Scheme for Promotion of Innovation , Rural Industry and Entrepreneurship ’ (ASPIRE ) 
has been consolidated for setting up of Livelihood Business Incubators (LBIs ) and Technology 
Business Incubators ( TBIS ). The Scheme contemplates to set up 80 Livelihood Business Incubators 
(LBIS ) and 20 Technology Business Incubators ( TBIs ) in 2019 - 20 to develop 75 ,000 skilled 
entrepreneurs in agro - rural industry sectors . 
48. We will invest widely in agricultural infrastructure . We will support private 
entrepreneurships in driving value-addition to farmers produce from the field and for those from 
allied activities, like Bamboo and timber from the hedges and for generating renewable energy. 
Annadata can also be Urjadata . Dairying through cooperatives shall also be encouraged by creating 
infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing & marketing. I place my 
appreciation for our farmers who have made India self-sufficient in pulses . I am sure they will repeat 
such a success even in the production of oilseeds. Our import bill shall be reduced by their Seva . 
49. We also hope to form 10 ,000 new Farmer Producer Organizations , to ensure economies of 
scale for farmersover the next five years. 
50 . This Government will work with State Governments to allow farmers to benefit from e-NAM . 
The Agriculture Produce Marketing Cooperatives (APMC) Act should not hamper farmers from 
getting a fair price for their produce . Ease of doing business and ease of living bothshould apply to 
farmers too .We shall go back to basics on one count: Zero Budget Farming .Weneed to replicate this 
innovative model through which in a few States farmers are already being trained in this practice . 
Steps such as this can help in doubling our farmers income in time for our 75th year of Independence. 
51. Ensuring India s water security and providing access to safe and adequate drinking water to 
all Indians is a priority of the Government. A major step in this direction has been the constitution of 
the Jal Shakti Mantralaya , integrating the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga 
Rejuvenation and Ministry of Drinking Water and Sanitation . This new Mantralaya will look at the 
management of our water resources and water supply in an integrated and holistic manner, and will 
work with States to ensure Har Ghar Jal ( piped water supply ) to all rural households by 2024 under 
the JalJeevan Mission . This Mission , under the Department of Drinking Water and Sanitation , will 
focus on integrated demand and supply side management of water at the local level, including 
creation of local infrastructure for source sustainability like rainwater harvesting, groundwater 
recharge and management of household wastewater for reuse in agriculture . The JalJeevan Mission 
will converge with other Central and State Government Schemes to achieve its objectives of 
sustainable water supply management across the country . 
52 . The Government has identified 1592 Blocks which are critical and over exploited , spread 
across 256 District for the Jal Shakti Abhiyan . Besides using funds available under various Schemes , 
the Government will also explore possibility of using additional funds available under the 
Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA ) for this purpose. 
53. Swachh Bharat Abhiyan has touched the very conscience of the nation besides bringing 
enormous health and environmental benefits. This noble Scheme, initiated in 2014 , has achieved a 
resounding success. 9 .6 crore toilets have been constructed since Oct 2 , 2014 . More than 5 .6 lakh 
villages have become Open Defecation Free (ODF ). We have to build on this success. We must not 
only sustain the behavioural change seen in people but also harness the latest technologies available 
to transform waste into energy . I now propose to expand the Swachh Bharat Mission to undertake 
sustainable solid waste management in every village. 
54. Under the PradhanMantriGramin Digital Saksharta Abhiyan , over two crore rural Indians 
have so far been made digitally literate. To bridge rural-urban digital divide, Bharat-Net is targeting 
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internet connectivity in local bodies in every Panchayat in the country . This will be speeded up with 
assistance from Universal Service Obligation Fundand under a Public Private Partnership 
arrangement. 
Shahree Bharat /Urban India 
55 . This Government sees the rapid urbanization of India as an opportunity rather than a 
challenge . We have to make both our cities and villages better using technology . This way we can 
help people live closer to their home, stop migration into cities, provide essential services to all . 
56 . Under Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY -Urban ), over 81 lakh houses with an 
investment of about 34 .83 lakh crores have been sanctioned of which construction has started in 
about 47 lakh houses . Over 26 lakh houses have been completed of which nearly 24 lakh houses have 
been delivered to the beneficiaries. There is large scale adoption of new technologies for construction 
of these houses. Over 13 lakh houses have so far been constructed using these new technologies . 
57 . More than 95 % of cities also have been declared ODF . More than 45 ,000 public and 
community toilets across 1700 cities have been uploaded on Google maps, covering more than 53 % 
of India s urban population . Almost 1 crore citizens have downloaded Swachhata App . 
58 . The 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi is an apt occasion for us to re -dedicate 
ourselves to the ideals of Mahatma Gandhi. Hon ble Prime Minister took the Sankalp of achieving 
Gandhiji s resolve of Swachh Bharat to make India Open Defecation Free by 2nd October 2019 . I am 
very satisfied and happy to report that this would be achieved by the 2nd October. To mark this 
occasion , the Rashtriya Swachhta Kendra will be inaugurated at Gandhi Darshan , Rajghat on 2nd 
October , 2019 . A Gandhipediais also being developed by National Council for Science Museums to 
sensitize youth and society at large about positive Gandhian values . 
59. Indian Railways suburban and long- distance services do a phenomenal task in cities like 
Mumbai and smaller cities. Railways will be encouraged to investmore in suburban railways through 
Special Purpose Vehicle (SPV ) structures like Rapid Regional Transport System ( RRTS ) proposed on 
the Delhi-Meerut route. I propose to enhance the metro - railway initiatives by encouraging more PPP 
initiatives and ensuring completion of sanctioned works, while supporting Transit Oriented 
Development ( TOD ) to ensure commercial activity around transit hubs. We are in the process of 
completing the dedicated freight corridor project that will free up some of the existing railway 
network for passenger trains. 
Youth 
60 . The Government will bring in a New National Education Policy to transform India s higher 
education system to one of the global best education systems. The new Policy proposes major 
changes in both school and higher education among others, better Governance systems and brings 
greater focus on research and innovation . 
61. We propose to establish a National Research Foundation (NRF ) to fund , coordinate and 
promote research in the country . NRF will assimilate the research grants being given by various 
Ministries independent of each other . NRF will ensure that the overall research eco - system in the 
country is strengthened with focus on identified thrust areas relevant to our national priorities and 
towards basic science without duplication of effort and expenditure . We would work out a very 
progressive and research oriented structure for NRF . The funds available with all Ministries will be 
integrated in NRF. This would be adequately supplemented with additional funds. 
62. Massive online open courses through the SWAYAM initiative have helped bridge the digital 
divide for disadvantaged section of the student community . To up - grade the quality of teaching, the 
Global Initiative of Academic Networks (GIAN ) programme in higher education was started , aimed at 
tapping the global pool of scientists and researchers. The IMPRINT or IMPacting Research 
INnovation and Technology schemebegan as a Pan -IIT and IISc joint initiative to develop a roadmap 
for research to solve major engineering and technology challenges in selected domains needed by the 
country . Higher educational institutions are becoming the centres of innovation . 
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63. These initiatives have up - graded the quality of education . There was not a single Indian 
institution in the top 200 in the world university rankings five years back . Due to concerted efforts by 
our institutions to boost their standards and also project their credentials better, we have three 
institutions now – two IITs and IISc Bangalore – in the top 200 bracket. This window is open now 
thanks to our efforts. We will continue making concerted efforts to improve . An amount of 400 
crore has been provided under the head , “World Class Institutions” , for FY 2019 - 20 , more than three 
times the revised estimates for the previous year. India has the potential to become a hub of higher 
education . I, therefore, propose to start a programme, Study in India , that will focus on bringing 
foreign students to study in our higher educational institutions. 
64. The regulatory systems of higher education would be reformed comprehensively to promote 
greater autonomy and focus on better academic outcomes. A draft legislation for setting up Higher 
Education Commission of India (HECI), would be presented in the year ahead . 
65 . Khelo India Scheme, launched in October , 2017, has created awareness of sports as an 
integral part of wellness throughout the country. The Government is committed to expand Khelo 
India Scheme and to provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, a 
National Sports Education Board for Development of Sportspersons would be set up under Khelo 
India Scheme. 
66 . This Government recognizes and follows the teachings of Lord Basveshwara, in particular the 
principles of Kayaka and Dasoha. Implementing Kayakave Kailasa , the Government enables about 
10 million youth to take up industry - relevant skill training through the Pradhan Mantri Kaushal 
Vikas Yojana ( PMKVY ). This is helping to create a large pool of skilled manpower with speed and high 
standards. Demographic trends worldwide show that major economies will face severe labour 
shortages in the future. To prepare our youth to also take up jobs overseas, we will increase focus on 
skillsets needed abroad including language training. We will also lay focus on new -age skills like 
Artificial Intelligence ( AI), Internet of Things, Big Data , 3D Printing, Virtual Reality and Robotics , 
which are valued highly both within and outside the country , and offer much higher remuneration . 
67. Drawing again on Lord Basveshwara , his principle of Dasoha underlines most things this 
Government does . Give It Up for giving up LPG subsidy or the various pension schemes are on the 
principle of sharing through distribution , for the wellness of the society . 
68. The Government is proposing to streamline multiple labour laws into a set of four labour 
codes . This will ensure that process of registration and filing of returns will get standardized and 
streamlined . With various labour related definitions getting standardized , it is expected that there 
shall be less disputes. 
69. We propose to start a television programmewithin the DD bouquet of channels exclusively 
for start -ups. This shall serve as a platform for promoting start-ups, discussing issues affecting their 
growth ,matchmaking with venture capitalists and for funding and tax planning . This channel shall be 
designed and executed by start-ups themselves. Later in this speech , I shall deal with taxation 
matters of the start- ups . 
70 . Stand-Up India Scheme has delivered enormous benefits. The country is witnessing 
emergence of thousands of entrepreneurs from women and also from the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes, most of them assisted to set up their businesses and industry with capital provided 
under the Stand -Up India Scheme. Considering the beneficial results of the Scheme and strong 
demand for its continuance by the SC and ST communities, the Scheme would be continued for the 
entire period coinciding with the 15th Finance Commission period of 2020 - 25 . The Banks will 
provide financial assistance for demand based businesses, including for example for acquisition of 
scavenging machines and robots. 
71. The Stand Up India Scheme has made human dignity and self- esteem go up . “Kayakave 
Kailasa ”. The Ministry of Petroleum & Natural Gas has enabled SC / ST entrepreneurs in providing 
Bulk LPG Transportation . In a matter of two years over 300 entrepreneurs have emerged . Machines 
and robots have been deployed to do scavenging which also saved the manual scavengers their 
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dignity . The synthesis between stand up and start up with commercial banks playing the catalyst has 
brought this transformational change. 
Ease of Living 
72 . This Government aims to bring greater ease of living in the lives of its citizens. Digital 
payments are gaining acceptance everywhere including by the Government. Use of technology is an 
effective way to ensure this. 
73. Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan was launched on 5th March , 2019 by Hon ble PM at 
Ahmedabad . The Scheme aims at providing 3,000 permonth as pension on attaining the age of 60 to 
crores of workers in unorganized and informal sectors. About 30 lakh workers have joined the 
Scheme. 
74 . For good quality of life and ease of living,maintaining a cleaner environment and ensuring 
sustainable energy use is vital. A programme of mass scaling up of LED bulbs for widespread 
distribution at household level was taken up resulting into massive replacement of incandescent 
bulbs and CFLs in the country . Approximately 35 crore LED bulbs have been distributed under UJALA 
Yojana leading to cost saving of 18 ,341 crores annually . India is going to be free of incandescent 
bulbs and CFL use has already become miniscule . We will use the approach of mission LED bulb 
method to promote the use of solar stoves and battery chargers in the country . 
75 . To make railway travel a pleasant and satisfying experience for the common citizen , we will 
launch a massive programme of railway station modernization this year . 
Naari Tu Narayani /Women 
76 . Swami Vivekananda in a letter to Swami Ramakrishnanda had said : “ There is no chance for 
the welfare of the world unless the condition of women is improved . It is not possible for a bird to fly 
on one wing ”. This Government believes that we can make progress with greater women s 
participation . 
77 . In India s growth story, particularly in the rural economy, “ grameen arth vyavastha” the role 
of women is a very sweet story . This Government wishes to encourage and facilitate this role of 
women . 
78 . Gender analysis of the budget aimed at examining the budgetary allocation through a gender 
lens has been in place for over a decade. I propose to form a broad -based Committee with 
Government and private stakeholders to evaluate and suggest action for moving forward . 
79. There is no segment of human life where the contribution of women is not significant. This 
Government firmly believes that the socio -economic transformation that is taking place particularly 
in the last decade, Indian women s role and leadership is distinct. The recent elections have shown 
record turnout of women voters at par with men . We also have a record 78 women MPs here. This 
reinforces our approach of going beyond just women - centric - policy making to building women - led 
initiatives and movements . 
80 . This Government has supported and encouraged women entrepreneurship through various 
schemes such as MUDRA , Stand UP India and the Self Help Group (SHG ) movement. In order to 
further encourage women enterprise, I propose to expand the Women SHG interest subvention 
programme to all districts. Furthermore, for every verified women SHG member having a Jan Dhan 
Bank Account, an overdraft of 5 , 000 shall be allowed . One woman in every SHG will also be made 
eligible for a loan up to 1 lakh under the MUDRA Scheme. 
India s Soft Power 
81. India s soft power is appreciated in so many different ways. Some simple examples: In the last 
three years on International Yoga Day , Yoga has been practiced in large numbers in 192 countries 
around the world Yoga has been practiced in large numbers . Mahatma Gandhi s favourite bhajan 
“ Vaishnav Jana To Tene Kahiye ” was sung by the respective lead artists in 40 countries. The annual 
“ Bharat Ko Jaano” quiz competition is sought after as an event to participate by not only NRIs but also 
several foreigners. 
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82. I propose to consider issuing Aadhaar Card for Non - Resident Indians with Indian Passports 
after their arrival in India without waiting for 180 days. 
83. I propose to launch a Mission which will integrate our traditional artisans and their creative 
products with global markets. Wherever necessary we shall obtain patents and geographical 
indicators for them . With this aim , for the first time in this August House , I declare that we will launch 
a mission of linking creative industry with the economy and wherever it requires protecting 
Intellectual Property rights taking it to the National and InternationalMarket front. 
84 . To give further impetus to India s growing influence and leadership in the international 
community, Government decided to open Indian Embassies and High Commissions abroad in 
countries where India does not have a Resident Diplomatic Mission as yet. Accordingly, in March 
2018 , Government approved opening of 18 new Indian Diplomatic Missions in Africa. Five Embassies 
have already been opened in Rwanda , Djibouti, Equatorial Guinea, Republic ofGuinea, and Burkina 
Faso in the year 2018 - 19 . Government intends to open another four new Embassies in the year 2019 
20 . This will not only increase the footprint of India s overseas presence , but also enable us to 
provide better and more accessible public services , especially to the local Indian community in these 
countries . 
85 . In line with our ancient wisdom , India has always pursued a policy of economic cooperation 
with countries through bilateral and regional coordination . Indian Development Assistance Scheme 
( IDEAS) provides concessional financing for projects and contributes to infrastructure development 
and capacity building in the recipient developing countries . Mindful of our position as the sixth 
largest economy, we will look at alternative developmentmodels which include private sector equity , 
multilateral financing, contributions from corporates , non - residents etc. I propose to revamp the 
IDEAS scheme during the current financial year. 
86 . The Government is developing 17 iconic Tourism Sites into world class tourist destinations 
and to serve as a model for other tourism sites. The Iconic Tourism Sites would enhance visitor 
experience which would lead to increase visits of both domestic and international tourists at these 
destinations. 
87. With the objective of preserving rich tribal cultural heritage, a digital repository is developed 
where documents , folk songs , photos & videos regarding their evolution , place of origin , lifestyle , 
architecture, education level, traditional art, folk dances and other anthropological details of the 
tribes in India are stored . The repository will further be enriched and strengthened . 
Banking and Financial Sector 
88 . Financial gains from cleaning of the banking system are now amply visible. NPAs of 
commercial banks have reduced by over 1 lakh crore over the last year , record recovery of over 4 
lakh crore due to IBC and other measures has been effected over the last four years, provision 
coverage ratio is now at its highest in seven years, and domestic credit growth has risen to 13 .8 % . 
Government has smoothly carried out consolidation , reducing the number of Public Sector Banks by 
eight. At the same time, as many as six Public Sector Banks have been enabled to come out of Prompt 
Corrective Action framework . 
89. Having addressed legacy issues , Public Sector Banks are now proposed to be further provided 
* 70 ,000 crore capital to boost credit for a strong impetus to the economy. To further improve ease of 
living, they will leverage technology , offering online personal loans and doorstep banking, and 
enabling customers of one Public Sector Bank to access services across all Public Sector Banks . In 
addition , Government will initiate steps to empower accountholders to remedy the current situation 
in which they do not have control over deposit of cash by others in their accounts . Reforms will also 
be undertaken to strengthen governance in Public Sector Banks. 
90 . Non - Banking Financial Companies (NBFCs ) are playing an extremely important role in 
sustaining consumption demand as well as capital formation in small and medium industrial 
segment. NBFCs that are fundamentally sound should continue to get funding from banks and 
mutual funds without being unduly risk averse. For purchase of high -rated pooled assets of 
financially sound NBFCs , amounting to a total of Rupees one lakh crore during the current financial 
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year, Government will provide one time six months partial credit guarantee to Public Sector Banks 
for first loss of up to 10 % . Further, Reserve Bank of India (RBI) is the regulator for NBFCs. However , 
RBI has limited regulatory authority over NBFCs. Appropriate proposals for strengthening the 
regulatory authority of RBI over NBFCs are being placed in the Finance Bill. 
91. NBFCs which do public placement of debt have to maintain a Debenture Redemption Reserve 
(DRR ) and in addition , a special reserve as required by RBI, has also to be maintained . To allow 
NBFCs to raise funds in public issues, the requirement of creating a DRR , which is currently 
applicable for only public issues as private placements are exempt, will be done away with . 
92 . To bring more participants , especially NBFCs , not registered as NBFCs- Factor, on the TReDS 
platform , amendment in the Factoring Regulation Act, 2011 is necessary and steps will be taken to 
allow all NBFCs to directly participate on the TReDS platform . 
93 . Efficient and conducive regulation of the housing sector is extremely important in our 
context. The National Housing Bank (NHB ) , besides being the refinancer and lender , is also regulator 
of the housing finance sector . This gives a somewhat conflicting and difficult mandate to NHB. I am 
proposing to return the regulation authority over the housing finance sector from NHB to RBI. 
Necessary proposals have been placed in the Finance Bill. 
94 . Government has announced its intention to invest 100 lakh crore in infrastructure over the 
next five years . To this end, it is proposed to set up an expert committee to study the current 
situation relating to long -term finance and our past experience with development finance 
institutions, and recommend the structure and required flow of funds through development finance 
institutions. 
95 . Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA ) implements and regulates the 
National Pension System (NPS) and Atal Pension Yojana through various intermediaries including, 
inter -alia, the NPS Trust . Keeping in view the wider interest of the subscribers and to maintain arm s 
length relationship of the NPS Trust with PFRDA, steps will be taken to separate the NPS Trust from 
PFRDA with appropriate organizational structure. 
96 . To facilitate on -shoring of international insurance transactions and to enable opening of 
branches by foreign reinsurers in the International Financial Services Centre , it is proposed to reduce 
Net Owned Fund requirement from 5 ,000 crore to 1, 000 crore. 


97. Government has been following the policy of disinvestment in non - financial public sector 
undertakings maintaining Government stake not to go below 51 % . Government is considering , in 
case where the Undertaking is still to be retained in Government control, to go below 51 % to an 
appropriate level on case to case basis. Government has also decided to modify present policy of 
retaining 51 % Government stake to retaining 51 % stake inclusive of the stake of Government 
controlled institutions. 
98 . In order to improve the capital flows into the Indian economy, it is important to align 
domestic corporate systems and practices with global ones. It is also appreciated that global finance 
movement in equity uses certain parameters to evaluate the stocks in which they choose to invest. 
Government intends to further encourage retail participation in CPSEs which , of late has shown very 
encouraging upward trend. In order to provide additional investment space , the Government would 
realign its holding in CPSEs, including Banks to permit greater availability of its shares and to 
improve depth of its market . 
99. Strategic disinvestment of select CPSEs would continue to remain a priority of this 
Government. In view of current macro - economic parameters, Government would not only reinitiate 
the process of strategic disinvestment of Air India , but would offer more CPSEs for strategic 
participation by the private sector. 
100. Government is setting an enhanced target of 1,05 ,000 crore of disinvestment receipts for the 
financial year 2019 - 20 . The Government will undertake strategic sale of PSUs. The Government will 
also continue to do consolidation of PSUs in the non - financial space as well . 
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101. ETFs have proved to be an important investment opportunity for retail investors and has 
turned out to be a good instrument for Government of India s divestment programme. To expand this 
further, Government will offer an investment option in ETFs on the lines of Equity Linked Savings 
Scheme (ELSS ) . This would also encourage long term investment in CPSES . 
102 . For bringing better public ownership of the PSUs and also bring greater commercial and 
market orientation of the listed PSUs, the Government will take all necessary steps to meet public 
shareholding norms of 25 % for all listed PSUs and raise the foreign shareholding limits to maximum 
permissible sector limits for all PSU companies which are part of Emerging Market Index . 
103 . India s sovereign external debt to GDP is among the lowest globally at less than 5 % . The 
Government would start raising a part of its gross borrowing programme in external markets in 
external currencies. This will also have beneficial impact on demand situation for the government 
securities in domestic market . 
104 . New series of coins of One Rupee, Two Rupees, Five Rupees, Ten Rupees and Twenty Rupees, 
easily identifiable to the visually impaired , were released by the Hon ble Prime Minister on 7th 
March , 2019 . These new coins will be made available for public use shortly . 
105 . In the first 50 years after Independence we emphasized on Rights. Marking 75 years of our 
Independence , we should place emphasis on our Duty towards India , without undermining Rights. 
Thinkers, all over the world , have supported the argument that in performing one s duty protection 
of one s rights is inherent. For the bright future of India , when again in 2022 , we will remember our 
freedom fighters, we should dedicate ourselves to serve our nation . 

PART B 


106 . Mr. Speaker , Sir , I begin by thanking our taxpayers who, as responsible citizens, perform 
their duty by paying their taxes. It is because of their valuable contribution that our Government is 
able to work for our collective dream of inclusive and all round development of our nation . At this 
juncture, I find wisdom in a line from Pura Nanooru , a Tamil Sangam Era work by Pisirandaiyaar. The 
verse ," Yannai pugundha nilam " was sung as an advice to the King Pandian Arivudai Nambi : 


" காய் நெல் அறுத்துக் கவளங் கொளினே , 


... 


.. 


அறிவுடை வேந்தன் நெறியறிந்துகொளினே , 


பரிவுதப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் , 


யானை புக்க புலம் போல , 


தானும் உண்ணான் , உலகமும் கெடுமே ." 
Meaning , a few mounds of rice from paddy that is harvested from a small piece of land would suffice 
for an elephant. But what if the elephant itself enters the field and starts eating ? What it eats would 
be far lesser than what it would trample over ! 
Direct Tax 
107. Mr. Speaker , Sir , due to slew of efforts taken by our Government, the direct tax revenue has 
significantly increased over the past couple of years. It has increased by over 78 % from * 6 . 38 lakh 
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crore in Financial Year 2013 - 14 to around 11.37 lakh crore in Financial Year 2018 - 19 . It is now 
growing at double digit rate every year . 
108 . Let me recall and reiterate this Government s effort over the past five years to alleviate the 
tax burden on small and medium income- earners. This includes self - employed as well as small 
traders, salary earners , and senior citizens. Only when their annual taxable income exceeds 5 lakh , 
they are required to pay any income tax . The details of our efforts and achievements on this front 
during the past few years are given in the Annexure . 


109. Mr Speaker, Sir , my tax proposals will aim to stimulate growth , incentivise affordable 
housing, and encourage start-ups by releasing entrepreneurial spirits . It will also be geared towards 
promoting digital economy. I aim to simplify tax administration and bring greater transparency . 


110 . So far as corporate tax is concerned , we continue with phased reduction in rates. Currently, 
the lower rate of 25 % is only applicable to companies having annual turnover up to 250 Crore . I 
propose to widen this to include all companies having annual turnover up to 400 crore. This will 
cover 99 . 3 % of the companies. Now only 0 . 7 % of companies will remain outside this rate. 


Mega Investment in Sunrise and Advanced Technology Areas 


111. In order to boost economic growth and Make in India , the government will launch a scheme 
to invite global companies through a transparent competitive bidding to set up mega -manufacturing 
plants in sunrise and advanced technology areas such as Semi- conductor Fabrication (FAB ) , Solar 
Photo Voltaic cells , Lithium storage batteries, Solar electric charging infrastructure, Computer 
Servers, Laptops, etc. and provide them investment linked income tax exemptions under section 35 
AD of the Income Tax Act, and other indirect tax benefits . 


Electric Vehicles 


112 . Considering our large consumer base , we aim to leapfrog and envision India as a global hub 
of manufacturing of Electric Vehicles. Inclusion of Solar storage batteries and charging 
infrastructure in the above scheme will boost our efforts. Government has already moved GST 
council to lower the GST rate on electric vehicles from 12 % to 5 % . Also to make electric vehicle 
affordable to consumers, our government will provide additional income tax deduction of 1.5 lakh 
on the interest paid on loans taken to purchase electric vehicles. This amounts to a benefit of around 
2. 5 lakh over the loan period to the taxpayers who take loans to purchase electric vehicle. 


Start-ups 


113 . Start- ups in India are taking firm roots and their continued growth needs to be encouraged . 
To resolve the so - called “angel tax issue, the start-ups and their investors who file requisite 
declarations and provide information in their returns will not be subjected to any kind of scrutiny in 
respect of valuations of share premiums. The issue of establishing identity of the investor and 
source of his funds will be resolved by putting in place a mechanism of e -verification . With this , 
funds raised by start-ups will not require any kind of scrutiny from the Income Tax Department. 


114 . In addition , special administrative arrangements shall be made by Central Board of Direct 
Taxes (CBDT) for pending assessments of start- ups and redressal of their grievances. It will be 
ensured that no inquiry or verification in such cases can be carried out by the Assessing Officer 
without obtaining approval of his supervisory officer. 


115 . At present, start- ups are not required to justify fair market value of their shares issued to 
certain investors including Category - I Alternative Investment Funds ( AIF ). I propose to extend this 
benefit to Category - II Alternative Investment Funds also . Therefore , valuation of shares issued to 
these funds shallbe beyond the scope of income tax scrutiny . 
116 . I also propose to relax some of the conditions for carry forward and set off of losses in the 
case of start- ups . I also propose to extend the period of exemption of capital gains arising from sale of 
residential house for investment in start-ups up to 31. 3 .2021 and relax certain conditions of this 
exemption . 
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Affordable housing 
117 . For realisation of the goal of Housing for All and affordable housing, a tax holiday has 
already been provided on the profits earned by developers of affordable housing. Also , interest paid 
on housing loans is allowed as a deduction to the extent of 2 lakh in respect of self -occupied 
property . In order to provide a further impetus, I propose to allow an additional deduction of up to 

1,50 , 000 / - for interest paid on loans borrowed up to 31st March , 2020 for purchase of an affordable 
house valued up to 45 lakh . Therefore, a person purchasing an affordable house will now get an 
enhanced interest deduction up to 3 .5 lakh . This will translate into a benefit of around 7 lakh to 
the middle class home- buyers overtheir loan period of 15 years. 
NBFCs 


118 . Non -banking financial companies play an increasingly important role in India s financial 
system . With the enhanced levels of regulation they are subjected to by the Reserve Bank of India , 
there is a need to provide greater parity in their tax treatment vis -à - vis scheduled banks. Currently , 
interest on certain bad or doubtful debts made by scheduled banks and other financial institutions is 
allowed to be offered to tax in the year in which this interest is actually received . I propose to extend 
this facility to deposit taking as well as systemically importantnon -deposittaking NBFCsalso . 


IFSC 


119 . To promote the International Financial Services Centre (IFSC ) in GIFT City , series ofmeasures 
have already been taken in the past by this Government. With a view to further incentivising the 
IFSC , I propose to further provide several direct tax incentives to an IFSC including 100 % profit 
linked deduction under section 80 -LA in any ten - year block within a fifteen -year period , exemption 
from dividend distribution tax from current and accumulated income to companies and mutual 
funds, exemptions on capital gain to Category - III AIF and interest payment on loan taken from non 
residents. 


Securities Transaction Tax (STT) 
120 . I propose to give relief in levy of Securities Transaction Tax (STT ) by restricting it only to the 
difference between settlement and strike price in case of exercise of options. 
Simplification and Ease of living 
121. India s Ease of Doing Business ranking under the category of paying taxes showed a 
significant jump from 172 in 2017 to 121 in the 2019 . I now propose to implement series of 
measures that will leverage technology to make compliance easier for the taxpayers . 
Interchangeability of PAN and Aadhaar 
122 . Mr Speaker, Sir, more than 120 Crore Indians now have Aadhaar. Therefore, for ease and 
convenience of tax payers, I propose to make PAN and Aadhaar interchangeable and allow those who 
do not have PAN to file Income Tax returns by simply quoting their Aadhaar number and also use it 
wherever they are required to quote PAN . 
Pre - filling of Income- tax Returns 
123 . Pre -filled tax returns will be made available to taxpayers which will contain details of salary 
income, capital gains from securities , bank interests, and dividends etc. and tax deductions. 
Information regarding these incomes will be collected from the concerned sources such as Banks, 
Stock exchanges, mutual funds, EPFO , State Registration Departments etc . This will not only 
significantly reduce the time taken to file a tax return , but will also ensure accuracy of reporting of 
income and taxes . 


Faceless e -assessment 


124 . The existing system of scrutiny assessments in the Income- tax Department involves a high 
level of personal interaction between the taxpayer and the Department, which leads to certain 
undesirable practices on the part of tax officials . To eliminate such instances, and to give shape to the 
vision of the Hon ble Prime Minister , a scheme of faceless assessment in electronic mode involving 
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no human interface is being launched this year in a phased manner. To start with , such e 
assessments shall be carried out in cases requiring verification of certain specified transactions or 
discrepancies . 
125 . Cases selected for scrutiny shall be allocated to assessment units in a random manner and 
notices shall be issued electronically by a Central Cell, without disclosing the name, designation or 
location of the Assessing Officer . The Central Cell shall be the single point of contact between the 
taxpayer and the Department. This new schemeof assessment will represent a paradigm shift in the 
functioning of the Income Tax Department. 
Digital Payments 
126 . Mr. Speaker, Sir, our Government has taken a number of initiatives in the recentpast for the 
promotion of digital payments and less cash economy. To promote digital payments further , I 
propose to take a slew ofmeasures . To discourage the practice of making business payments in cash , 
I propose to levy TDS of 2 % on cash withdrawal exceeding 1 crore in a year from a bank account. 
Further, there are low - cost digital modes of payment such as BHIM UPI, UPI- QR Code, Aadhaar Pay, 
certain Debit cards, NEFT, RTGS etc . which can be used to promote less cash economy. I, therefore , 
propose that the business establishments with annual turnover more than 50 crore shall offer such 
low cost digitalmodes of payment to their customers and no charges or Merchant Discount Rate shall 
be imposed oncustomers as well as merchants . RBI and Banks will absorb these costs from the 
savings that will accrue to them on account of handling lesscash as people move to these digital 
modes of payment. Necessary amendments are being made in the Income Tax Act and the Payments 
and Settlement Systems Act , 2007 to give effect to these provisions . 
Revenue Mobilization 
127 . Mr Speaker Sir, as I have stated earlier , we have taken several measures in the past to 
alleviate the tax burden on small and medium income-earners as those having annual income up to 

5 lakh are not required to pay any income-tax .We are thankful to the taxpayers who play a major 
role in nation building by paying their taxes. However , in view of rising income levels , those in the 
highest income brackets, need to contribute more to the Nation s development. I, therefore , propose 
to enhance surcharge on individuals having taxable income from 2 crore to 5 crore and 5 
crore and above so that effective tax rates for these two categories will increase by around 3 % and 
7 % respectively . 
Other measures 
128 . I also propose to simplify the tax law to reduce genuine hardships being caused to taxpayers 
which include enhancing threshold of tax for launching prosecution for non - filing of returns and 
exempting appropriate class of persons from the anti- abuse provisions of section 50CA and section 
56 of the Income Tax Act. 


Indirect Taxes 


129 . Now coming to Indirect Tax , we are aware that the landscape has changed significantly with 
implementation of GST. In every sense , this has been a monumental reform . Centre and States coming 
together and agreeing to pool in their sovereign power of taxation for common good of the country 
was unprecedented . 17 taxes and 13 cesses became one tax . Multitude of rates instantly became four. 
Almost all commodities saw rate reduction . Tens of returns were replaced by one . Taxpayer s 
interface with tax departments got reduced . Border checks got eliminated . Goods started moving 
freely across states, which saved time and energy . A truck started doing two trips in the same time in 
which it was doing one. Thus, dream of one nation , one tax , one market was realised . The GST 
Council deserves all the credit for this . 
130 . In the initial phase GST witnessed certain teething problems. This was natural considering 
the scale of the reform . However, the Council, Centre and States proactively worked to resolve these 
issues. GST rates have also been reduced significantly , where relief of about 192 ,000 crore per year 
has been given . We should not lose sight of this fact while judging the performance of GST . The 
details are given in the annexure. 
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131. We are further simplifying the GST processes. A simplified single monthly return is being 
rolled out. Taxpayer having annual turnover of less than 35 crore shall file quarterly return . Free 
accounting software for return preparation has been made available to small businesses. A fully 
automated GST refund module shall be implemented . Multiple tax ledgers for a taxpayer shall be 
replaced by one. 
132 . It is also proposed to move to an electronic invoice system wherein invoice details will be 
captured in a central system at the time of issuance. This will eventually be used to prefill the 
taxpayer s returns . There will be no need for a separate e -way bill . Its roll out would begin from 
January, 2020 . Electronic invoice system will significantly reduce the compliance burden . 
133 . On the Customs side my proposals are driven with the objectives of securing our borders , 
achieving higher domestic value addition through make in India , reducing import dependence , 
protection to MSME sector, promoting clean energy , curbing non - essential imports, and correcting 
inversions. 
134 . Defence has an immediate requirement of modernisation and upgradation . This is a national 
priority . For this purpose, import of defence equipment that are not being manufactured in India are 
being exempted from the basic customs duty . 
135 . Make in India is a cherished goal. In order to provide domestic industry a level playing field , 
basic customs duty is being increased on items such as cashew kernels , PVC, Vinyl flooring , tiles, 
metal fittings ,mountings for furniture , auto parts, certain kinds of synthetic rubbers ,marble slabs, 
optical fibre cable, CCTV camera , IP camera , digital and network video recorders etc. Also , 
exemptions from custom duty on certain electronic items which are now beingmanufactured in India 
are being withdrawn. Further, end use based exemptions on palm stearin , fatty oils , and exemptions 
to various kinds of papers are also being withdrawn . To encourage domestic publishing and printing 
industry , 5 % custom duty is being imposed on imported books. 
136 . To further promote domestic manufacturing, customs duty reductions are being proposed on 
certain raw materials and capital goods. These include certain inputs of CRGO sheets, amorphous 
alloy ribbon , ethylene di- chloride, propylene oxide, cobalt matte, naphtha , wool fibres, inputs for 
manufacture of artificial kidney and disposable sterilised dialyser, and fuels for nuclear power plants. 
To further incentivise e -mobility , customs duty is being exempted on certain parts of electric 
vehicles. Customs duty is also being exempted on capital goods required for manufacture of specified 
electronic goods. 
137 . Export duty is being rationalised on raw and semi- finished leather to provide relief to this 
sector. 
138 . Crude prices have softened from their highs . This gives me a room to review excise duty and 
cess on petrol and diesel. I propose to increase Special Additional Excise duty and Road and 
Infrastructure Cess each byone rupee a litre on petrol and diesel. It is also proposed to increase 
custom duty on gold and other preciousmetals from 10 % to 12 .5 % . 
139 . Tobacco products and crude attract National Calamity and Contingent duty . In certain cases 
this levy has been contested on the ground that there is no basic excise duty on these items. To 
address this issue, a nominal basic excise duty is being imposed . 
140 . I am also proposing few amendments to the Customs Act. Recent trends reveal that certain 
bogus entities are resorting to unfair practices to avail undue concessions and export incentives . 
While we have intensified our efforts against such nefarious activities, provisionsare being 
incorporated in the Act for enhanced penalty and prosecution for such offences. Further, misuse of 
duty free scrips and drawback facility involving more than fifty lakh rupees will be a cognizable and 
non -bailable offence . 
141. GST has just completed two years . An area that concerns me is that we have huge pending 
litigations from pre -GST regime. More than 3.75 lakh crore is blocked in litigations in service tax 
and excise . There is a need to unload this baggage and allow business to move on . I, therefore , 
propose, a Legacy Dispute Resolution Scheme that will allow quick closure of these litigations. I 
would urge the trade and business to avail this opportunity and be free from legacy litigations. 


58 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1] 


142. The details ofmy tax proposals are given in the Annexure . 
143. Mr. Speaker Sir, with these words I commend the Budget to this august House . 

Annex to Part B of Budget Speech 

Direct Tax Proposals: 
1. Widening and deepening of tax base 

Deduction of tax by certain individuals or HUF: Presently , there is no requirement for an 
individual or HUF to deduct tax at source on payments made to a resident contractor or 
professionalwhen it is for personal use, or if the individual or HUF is not subjected to audit 
for his business or profession . It is proposed to insert a new provision making it obligatory 
for such individual or HUF to deduct tax at source at the rate of five per cent. if the annual 
paymentmade to a contractor or professional exceeds Rs. 50 lakh . It is also proposed that a 
person deducting tax under this section shall be able to deposit TDS on the basis of the 
Permanent Account Number ( PAN ) only . It is also proposed to enable filing of application 

for issue of certificate for nil or lower rate of TDS. 
1 . 2 Consideration for TDS on immovable property : It is proposed to provide that for the purpose 

of tax deduction at source from payment made for acquisition of immovable property , 
consideration shall include other charges in the nature of club membership fee , car parking 
fee, electricity and water facility fee, maintenance fee, advance fee or any other charges of 
similar nature which are incidental to the purchase of immovable property . 
Gifts made to non -residents : Presently , gifts made by a resident to another resident are liable 
for income tax subject to some exemptions. It is proposed to provide that gift of any sum of 
money, or property situated in India , by a person resident in India to a person outside India 
( not being a gift otherwise exempt ), on or after 5th day of July 2019 , shall be deemed to 

accrue or arise in India. 
1 . 4 Compulsory filing of return : It is proposed to make return filing compulsory for persons, 

who have deposited more than Rs. 1 crore in a current account in a year, or who have 
expended more than Rs. 2 lakh on foreign travel or more than Rs . 1 lakh on electricity 
consumption in a year or who fulfils the prescribed conditions, in order to ensure that 
persons who enter into high value transactions also furnish return of income. It is also 
proposed to provide that a person whose income becomes lower than maximum amount not 
chargeable to tax due to claim of rollover benefit of capital gains shall also be required to 
furnish the return . 


1 . 3 


1 . 5 


Interchangeability of PAN and Aadhaar: It is proposed to provide interchangeability of PAN 
and Aadhaar to enable a person who does not have PAN but has Aadhaar to use Aadhaar in 
place of PAN under the Act. The Income Tax Department shall allot PAN to such person on the 
basis of Aadhaar after obtaining demographic data from the Unique Identification Authority 
of India (UIDAI). It is also proposed to provide that a person who has already linked his 
Aadhaar with his PAN may at his option use Aadhaar in place of PAN under the Act. 


1.6 


Quoting of PAN / Aadhaar: In order to track high value transactions, it is proposed to provide 
that the quoting and authentication of PAN / Aadhaar shall be mandatory for certain 
prescribed transactions. It is also proposed to provide that the person receiving relevant 
documents shall ensure correct quoting and authentication of PAN / Aadhaar for the 
prescribed transactions. To ensure compliance of these provisions it is also proposed to 
amend the relevant penalty provisions . 
Consequences of not linking Aadhaar with PAN : Presently, the Act provides for making PAN 
invalid if it is not linked with Aadhaar within a notified date. In order to protect past 
transactions carried out through such PAN , it is proposed to provide that if a person fails to 
intimate the Aadhaar number, the PAN allotted to such person shall be made inoperative in 
the prescribed manner after the date notified for the said linking . 


1 .7 
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2 . 


2 .2 


2 . 3 


Widening the scope of SFT : In order to obtain more information to enable pre - filling of 
returns of income, it is proposed to widen the scope of furnishing of statement of financial 
transactions (SFT ) by mandating furnishing of statement by the prescribed persons other 
than those who are currently furnishing the same. It is also proposed to remove the current 
threshold of Rs. 50,000 for application of the provisions requiring furnishing of information , 
in order to ensure pre- filling of smaller amounts of transactions also . Further, for ensuring 
the accuracy of the information furnished , a suitable amendment to the relevant penalty 
provisions is also proposed. 
Measures for promoting less cash economy 
Payment by other electronic modes: There are various provisions in the Act which prohibit 
cash transactions and allow or encourage payment or receipt only through account payee 
cheque, account payee draft or electronic clearing system through a bank account. To 
promote other electronic modes of payment, it is proposed to amend these provisions to also 
allow payment or receipt through other prescribed electronic modes. 
TDS on cash withdrawal from banks: In order to discourage large amount of cash withdrawal 
from bank accounts, it is proposed to provide for tax deduction at source at the rate of 2 % on 
cash withdrawal by a person in excess of Rs. 1 crore in a year from his bank account. Some 
business models , where large cash withdrawal is a necessity, are proposed to be exempted . It 
is also proposed that the Central Government may notify the persons to whom these 
provisions shall notbe applicable in consultation with the Reserve Bank of India . 
Facilities for low -cost electronic payments : For ensuring that business enterprises provide 
facility for making payment through low - cost electronic mode, it is proposed to insert a new 
section so as to provide that a business enterprise whose annual turnover exceeds Rs. 50 
crore shall provide facility for prescribed low cost electronic modes of payment. For ensuring 
compliance, a suitable penalty provision is also proposed to be inserted in the Act . 
Tax Incentives 
International Financial Services Centre (IFSC ):In order to promote the development ofworld 
class financial infrastructure in India , some tax concessions have already been provided in 
respect of businesses carried on from an IFSC . To further promote such developments and 
bring the IFSC at par with similar IFSCs in other countries, following additional tax benefits 
are proposed : 
(i) Currently , a unit in the IFSC is allowed deduction of 100 % of profits for first five 

consecutive years and 50 % for next five consecutive years from the year of 
commencement. It is proposed to provide for 100 % deduction for 10 consecutive years 
and also to provide that the unit may claim the said deduction , at its option , for any 10 

consecutive years out of 15 years from the year of commencement. 
(ii) It is proposed to provide tax exemptions for interest received by a non -resident in 

respect of monies lent to a unit located in IFSC . 
( iii ) A non - resident is currently not required to pay capital gains tax on the transfer of 

specified securities made on a recognised stock exchange in the IFSC . This benefit is 
proposed to be extended to a Category - III Alternative Investment Fund (AIF ) in IFSC of 
which all the unit holders are non - residents , subject to certain other conditions. 
It is also proposed to notify other securities which shall be eligible for capital gains 

exemptions if traded on a recognised stock exchange in IFSC by a specified person . 
(v ) Presently , dividend distribution tax (DDT ) is not levied on the distribution of dividend 

by a company located in IFSC if the same is distributed out of current income. It is 
proposed to extend this benefit of exemption to distribution out of accumulated profit 

which has been accumulated by the unit after 1st April , 2017 from operations in IFSC . 
(vi) In order to facilitate setting up of mutual funds in the IFSC , it is proposed that there 

would be no additional tax on distribution of any amount, on or after 1st September , 


3 . 1 
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3 . 2 


3 . 3 


2019 , by a specified Mutual Fund out of its income derived from transactions made on a 

recognised stock exchange located in any IFSC . 
(vii ) It is proposed to allow deduction under section 80LA to a non -resident for the purpose 

of computing tax liability in respect of income of the nature of interest, dividend etc. 

referred to in section 115A . 
Incentives to certain Non - banking Financial Companies (NBFCs ): Presently , interest income 
on bad or doubtful debts made by NBFCs is charged to tax on accrual basis . However , in cases 
of scheduled banks, public financial institutions, state financial corporations, state industrial 
investment corporations, cooperative banks and certain public companies like housing 
finance companies, interest on bad or doubtful debts is charged to tax on receipt basis. To 
provide a level playing field , it is proposed that interest on bad or doubtful debts in the case 
of deposit-taking NBFC and systemically important non deposit- taking NBFC shall be charged 
to tax on receipt basis. It is also proposed to provide that deduction of such interest shall be 
allowed to the payer on actual payment. 
Incentives for start- ups : The condition for carry forward and set off of losses in cases of 
eligible start- ups is proposed to be relaxed enabling them to carry forward their losses on 
satisfaction of any one of the two conditions, i.e . continuity of 51% shareholding /voting 
power or continuity of 100 % of original shareholders. Further , the provision which allows 
exemption of capital gains from sale of residential property on investment of net 
consideration in equity shares of eligible start- up shall be extended by 2 years. Thus the 
benefit shall be available for sale of residential property on or before 31st March , 2021. The 
condition of minimum holding of 50 % of share capital or voting rights in the start-up is 
proposed to be relaxed to 25 % . The condition restricting transfer of new asset being 
computer or computer software is also proposed to be relaxed from the current 5 years to 3 
years . 
Incentives for resolution of distressed companies: In order to encourage resolution for 
companies whose board of directors have been suspended by National Company law Tribunal 
(NCLT) and new Directors have been appointed by NCLT on the recommendation of the 
Central Government, it is proposed that the conditions of continuity of shareholding for carry 
forward and set off of losses shall not apply to such companies. It is also proposed to provide 
that for the purposes of computation of Minimum Alternate Tax (MAT) liability of such 
companies, the aggregate of brought forward losses and unabsorbed depreciation shall also 
be allowed as deduction . 
Exemption from deeming of fair market value of shares: In order to facilitate resolution 
through the approved schemes, where the parties to the transactions do not have control 
over the determination of price , it is proposed to empower the Board to prescribe 
transactions for which the provisions relating to deeming of fair market value of shares shall 
not be applied for computation of capital gains and deemed gift under section 50CA and 
section 56 ( 2 ) (x ). 
Incentive in respect of Rupee - denominated Bond (RDB ) : In order to contain the current 
account deficit and augment the foreign exchange inflow , the Government had issued a press 
release on 17th September , 2018 exempting interest income of non - resident from RDB issued 
by a company or a business trust, outside India , during the period 17th September, 2018 to 
31stMarch , 2019. It is proposed to incorporate this tax incentive in the Income- tax Act. 
Incentives to encourage offshore funds: In 2015 , the Government had enacted a specific 
concessional regime to facilitate location of fund managers of offshore funds in India . This 
was subjected to some conditions . Two of these conditions, relating to the remuneration of 
fund manager and the time limit for building up of corpus , are proposed to be rationalised so 
as to facilitate setting up of fund management activity in India with respect to such offshore 
funds . 
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4. 1 


Incentives to Category - II AIF : Presently , the investmentmade by Category -I AIF is exempted 
from the applicability of the provisions of section 56 ( 2 ) (viib ) of the Income-tax Act. It is 
proposed to extend this exemption to Category - II AIF aswell . 
Incentive to purchase electric vehicle: In order to incentivise purchase of electric vehicle by 
an individual, it is proposed to provide deduction of an amount up to Rs. 1 ,50 , 000 for interest 
paid on loan taken for purchase of electric vehicle . The loan is required to be taken on or 
before 31st March , 2023. 
Incentives for real estate 
Deduction of interest for affordable housing: In order to incentivise purchase of affordable 
house , it is proposed to provide a deduction up to Rs. 1 ,50, 000 for interest paid on loan taken 
for purchase of residential house having value up to Rs. 45 lakh . This shall be in addition to 
the existing interest deduction of Rs. 2 lakh . 
Alignment of definition of affordable housing with GST Acts : In order to align the definition of 
affordable housing in the Income-tax Act with the GST Acts, it is proposed to increase the 
limit of carpet area from 30 square meters to 60 square meters in Metropolitan regions and 
from 60 square meters to 90 square meters in non -metropolitan regions. It is also proposed 
to provide the limit on cost of the house at Rs. 45 lakh in line with the definition in the GST 
Acts . 


4 .2 


Incentives to National Pension System (NPS ) subscribers 


In order to give effect to the cabinet decision already taken to incentivise NPS, it is proposed 
to , 
(i) increase the limit of exemption from current 40 % to 60 % of payment on final 

withdrawal from NPS ; 
(ii) allow deduction for employer s contribution up to 14 % of salary from current 10 % , in 

case of CentralGovernment employee ; 
(iii ) allow deduction under section 80C for contribution made to Tier II NPS account by 

CentralGovernment employees. 
Preventing tax abuse 


6 . 1 


6 .2 


In order to discourage the practice of avoiding Dividend Distribution Tax (DDT ) through buy 
back of shares by listed companies, it is proposed to provide that listed companies shall also 
be liable to pay additional tax at 20 % in case of buy back of share , as is the case currently for 
unlisted companies . 
In order to ensure that a trust or institution complies with local laws that are material for the 
purposes of achieving its objects , it is proposed to provide for cancellation of registration of 
the trust or institution under the Act for violation of such provision of any other law , where 
an order holding that such violation has occurred is either not contested or has become final. 
It is proposed to provide that at the time of registration it shall also be examined whether 
there has been any such violation by the trust or institution seeking registration . 
Rationalisation measures 


7 . 
7 . 1 


7. 2 


It is proposed to relax the definition of demerger to allow the resulting company to record 
the value of the property and liabilities at a value different from the book value in compliance 
with the Indian Accounting Standards . 
It is proposed to provide that where there is a failure to deduct tax at source on payments 
made to a non -resident and such non - resident has filed its tax return , paid taxes on such 
income and has furnished a prescribed certificate from an accountant, the deductor shall not 
be held as assessee in default. It is also proposed to provide that in such cases, there would 
not be any corresponding disallowance of expenditure in the hand of deductor. 
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7 .4 


7 .5 


7 .6 


7 .7 


7 . 8 


urance 


7 . 10 


7 . 11 


It is proposed to clarify that once an Advance Pricing Agreement (APA ) has been signed and 
modified return is filed by the assessee , the Assessing Officer needs to only modify the total 
income in accordance with the APA . 
It is proposed to simplify the provisions of secondary adjustment ( in case of transfer pricing) 
by providing that instead of interest payment every year, the assessee shall have option of a 
one- time payment of tax of specified amount. 
It is proposed to clarify that master file needs to be filed even when there is no international 
transaction and that the Assessing Officer and Commissioner ( Appeals ) do not have power to 
call for master file from the assessee . 
It is proposed to provide that concessional rate of short term capital gains tax shall also apply 
to fund of funds set up for disinvestment of Central Public Sector Enterprises (CPSEs ), to 
which concessional rate of long term capital gains tax has already been extended . 
It is proposed to allow pass through of losses in cases of Category I and II AIF similar to pass 
through of income which is allowed at present. 
It is proposed to provide that relief for taxes paid in respect of arrears or advance of salary 
etc . shall be taken into consideration while calculating the amount of self-assessment tax and 
for computing of interest payable by the assessee. 
It is proposed to provide that tax shall be withheld on taxable payout of life insurance 
companies on net basis at 5 % , instead of 1 % on gross as at present. 
It is proposed to provide for determination and computation of under -reported income for 
penalty purposes in a case where return is furnished for the first time under section 148 of 
the Act. 
It is proposed to amend the prosecution provision for non -filing of return of income so as to 
provide reference of self - assessment tax paid before the expiry of the assessment year, and 
tax collected at source , in the said provision and to increase the threshold of tax payable from 
Rs. 3,000 to Rs. 10 ,000, for proceeding against a person . 
To enable fulfilment of our treaty obligations for providing assistance in collection of taxes, it 
is proposed to provide for recovery of tax in cases where details of property of a specified 
person is not available but the said person is a resident in India . Correspondingly , India will 
also be able to request similar assistance from other countries . 
It is proposed to provide that every claim for refund under Chapter XIX of the Act shall be 
made by furnishing return in accordance with the provisions of section 139 of the Act. 
It is proposed to provide for mechanism for taxation upon violation of conditions, subject to 
which exemption from applicability of the provisions of section 56 ( 2 ) (viib ) of the Act has 
been granted to notified persons . 
It is proposed to amend section 56 ( 2 ) (viii) of the Act consequent to the substitution of section 
145A vide Finance Act, 2018 . 
Rule 68B of the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 relating to time limit for sale of 
attached immovable property is proposed to be amended so as to extend the period of 
limitation from three years to seven years . It is also proposed to empower the Board to 
extend this period by further period of three years in appropriate cases . 
To prevent fraud , it is proposed to provide for extra time for passing an order under section 
201 of the Act for treating a person as assessee in default, when correction statement is filed . 
It is proposed to enable e -filing of statement in respect of transactions from which tax has not 
been deducted and also to increase the limit of interest payment in consequence to the 
amendmentmade in section 194A. 
It is proposed to provide for rationalisation of the definition of " accounting year" for alternate 
reporting entity which is required to file Country -by -Country report. 
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It is proposed to provide for online filing of application by a person making a payment to a 
non - resident seeking determination of tax to be deducted at source . 
The provisions of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition 
of Tax Act, 2015 are proposed to be amended to redefine the term “assessee” , so that it may 
be clarified that the residential status of the assessee , in the previous year in which the 
income is earned or the asset is acquired , shall be the determinative factor for charging under 
the said Act. A clarificatory amendment is also proposed in section 10 of the said Act in 
respect of reassessment. It is also proposed to provide that the Commissioner (Appeals ) shall 
have the power to enhance a penalty and the Joint Commissioner may issue direction to the 
assessing officer. 
Section 187 and 191 of the Finance Act, 2016 are proposed to be amended to enable payment 
of unpaid dues with interest and refund of excess amount paid under the Income Declaration 
Scheme, 2016 . 
Section 99 of the Finance (No.2 ) Act, 2004 , is proposed to be amended to provide that value of 
taxable securities transaction in respect of sale of an option in securities , where option is 
exercised , shall be the difference between the settlement price and the strike price . 
It is proposed to extend the tax exemption available to the Special Undertaking of the Unit 
Trust of India (SUUTI) for a further period of two years till 31st March , 2021. 

Recent Direct Tax Initiatives: 
Growth in direct tax collections and number of taxpayers : Direct tax revenue has increased 
significantly over the past couple of years due to the efforts taken by the Government. 
From Rs. 6 . 38 lakh crore in FY 2013 - 14 to around Rs. 11. 37 lakh crore in FY 2018 - 19 , the 
growth in direct tax collections is more than 78 % . It is now growing at double digit rates 
every year. The details of annual direct tax collections over the period 2013 - 14 to 2018 - 19 
are given in the table below . 
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DIRECT TAX COLLECTION 
FOR THE PERIOD FY 2013 - 14 TO FY 2018 - 19 


FINANCIAL YEAR 


Growth ( % ) 


2013 - 14 
2014 - 15 
2015 - 16 
2016 - 17 

2017 - 18 
| 2018 - 19 (Provisional) 


TOTAL COLLECTION 
(Rs. in crore ) 

6 , 38 ,596 
6 , 95 ,792 
7 ,41, 945 
8 ,41,713 
10 ,02 ,741 
11, 37 ,686 


14 . 24 % 
8 . 96 % 
6 .63 % 
13 .45 % 
19 . 13 % 
13.46 % 


1. 2 


Moreover , due to various initiatives and taxpayer outreach programmes undertaken by the 
Government, the number of taxpayers has also increased by approximately 48 % over the 
period 2013 - 14 to 2017 - 18 , from 5 .71 crore taxpayers to 8 .44 crore taxpayers. The details of 
the number of taxpayers over the period 2013 - 14 to 2017 - 18 are given in the table below . 

NO . OF TAXPAYERS* 

FOR THE PERIOD FY 2013 - 14 TO FY 2018 - 19 
FINANCIAL YEAR NO . OF TAXPAYERS 

Growth ( % ) 
2013 - 14 

5 ,71,58 ,811 

8 . 27 % 
2014 - 15 

6 , 15 ,23 ,699 

7 .64 % 
2015 - 16 

6 , 92 ,73,834 

12 .60 % 
2016 - 17 

7 ,41, 27 ,250 

7 .01 % 
2017 - 18 

8 , 44 , 46 ,376 

13 . 92 % 
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* A taxpayer is a person who either has filed a return of income or in whose case tax has been 
deducted but the person has not filed return of income. 


2 . 


Some of the major direct tax policy initiatives taken by the Government are discussed 

below . 
Moderation of tax rates : It is an ongoing endeavour of the Government to moderate the tax 
rate in order to reduce the tax burden and increase compliance . In this direction , following 
major steps have been taken : 
( i) 100 % tax rebate was provided to individuals having taxable income up to Rs. 5 lakh . 

Thus , no income- tax is payable by an individual having taxable income up to Rs . 5 lakh . 
( ii) The tax rate for corporate assessees was gradually reduced to 25 % and currently , only 

large corporates (with turnover above Rs . 250 crore ) are required to pay tax at the rate 
of 30 % . Moreover, even a large new manufacturing company having turnover above Rs. 

250 crore is taxed at 25 % . 
( iii ) Basic exemption limit was increased from Rs. 2 lakh to Rs. 2 .5 lakh . 
( iv ) Exemption limit for senior citizens was increased from Rs. 2 .5 lakhs to Rs. 3 lakh . 
(v ) Tax rate for the slab Rs. 2 .5 to 5 lakh was reduced from 10 % to 5 % . 
(vi ) Standard deduction of Rs. 40 ,000 was introduced for salaried taxpayers and pensioners 

and was further increased to Rs. 50 , 000 . 
(vii ) Levy of wealth tax was abolished . 
Benefits to middle class and senior citizen taxpayers: With a view to increase savings and 
promote healthcare among individuals including senior citizens , severalmeasures have been 
taken by this Government. Some of them are as under : 
(i) Deduction limit for savings under section 80C was increased from Rs. 1 lakh to Rs . 1.5 

lakh . 


تب 


(ii) The deduction limit for medical insurance was increased from Rs. 15 , 000 to Rs. 25 ,000 . 

For senior citizens, the deduction limit was increased from Rs. 20 ,000 to Rs. 50 ,000. 


( iii) Deduction limit for individuals with disability was increased by Rs. 25 , 000 . 
(iv ) Deduction of Rs. 50,000 was provided on interest income from deposits for senior 

citizens. 
( v ) Deduction limit for senior citizens for medical expenditure for critical illnesses was 

increased from Rs.60,000 to Rs. 1,00 ,000 . 
Ease of compliance for small businesses: Small businesses constitute the backbone of our 
economy. In order to reduce the compliance burden of small businesses and professionals , 
following measures have been taken by this Government: 
(i) Threshold for presumptive taxation of businesses was raised from Rs. 1 crore to Rs. 2 

crore. 
(ii) For maintenance of books of accounts by individuals and HUFs, 

( a ) income threshold was raised from Rs. 1. 20 lakh to Rs. 2 .5 lakh ; and 

(b ) turnover threshold was raised from Rs. 10 Lakh to Rs. 25 Lakh . 
( iii) Presumptive taxation was introduced for professionals having receipts up to Rs. 50 lakh . 
Measures to incentivise affordable housing and real estate: Housing has been an area of 
concern for middle and lower -middle class. Further, real estate sector plays a significant role 
in generating employment in the economy. Considering the importance of housing sector, this 
Government has taken the following measures to promote this sector : 


5 . 
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(ii) 
( iii) 


(i) Deduction of interest on loan taken to purchase self -occupied house property was 

increased from Rs. 1 .5 lakh to Rs. 2 lakh . 
100 % deduction was provided for the income of affordable housing projects . 
The base year for computation of long term capital gains was shifted from 1981 to 

2001. 
(iv ) Holding period for long -term gain on immovable property was reduced from 36 

months to 24 months . 
(v ) Safe harbour of 5 % on stamp duty value was provided for the purpose of computation 

of capital gains on immovable property . 
Measures to promote growth and employment generation : Tax policy plays an important role 
in promoting the growth and creation of employment. A number ofmeasures have been taken 
by this Government in this direction , some of which are as under : 
(i) Profit-linked deduction was introduced for start-ups. 
( ii ) The scope of investment- linked deduction was broadened by including certain new 

sectors , including infrastructure, which are critical to growth . 
( iii ) Investment allowance and higher additional depreciation was provided for undertakings 

set up in backward regions of states of Andhra Pradesh , Bihar , Telangana and West 

Bengal. 
(iv ) Incentive for employment generation was broadened and the conditions for eligibility to 

claim the incentive were relaxed . 
(v ) Benefit was provided for computation of MAT liability and carry forward of loss for 

companies under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC ). 
(v ) Safe Harbour provisions were further liberalised to align with industry standards. 
(vi) Scope of domestic transfer pricing provisions was restricted only for transactions 

between enterprises having profit- linked deductions. 
( vii ) Pass through status was provided to Category I & II Alternative Investment Funds 

(AIFs ). 
( viii) The time period for carry forward ofMAT credit was increased from 10 to 15 years . 
Measures to curb black money and promote a less - cash economy: Black money eats into the 
vitals of our economy. It is the conviction of the Government that elimination of poverty and 
inequity in our society cannot be achieved unless the problem of generation and concealment 
ofblack money is dealt with forcefully and effectively . 
To this end , the Black Money ( Undisclosed Foreign Income and Assets ) and Imposition of Tax 
Act, 2015 was introduced to address the problem of concealed foreign assets . To target 
domestic black money , the Benamilaw was comprehensively amended to enable confiscation 
of benami property and provide for prosecution, thus blocking a major avenue for generation 
and holding of black money in the form of Benamiproperty , especially in real estate. 
One of the most effective ways to deal with the generation of black money is to reduce the 
level of cash transactions in the economy. In furtherance of this objective of ushering in a less 
cash economy, the government took a slew ofmeasures, the major ones being as under : 
(i) Acceptance of cash payment of Rs. 20,000 or more for immovable property transaction 

was prohibited . 
( ii ) Cash transaction limit for business transactionswas reduced . 
( iii) The threshold for cash donation to charitable trusts was reduced from Rs. 10 ,000 to 

Rs. 2 ,000. 
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( iv ) Threshold of Rs. 2 , 000 was introduced for acceptance of cash donation by political 

parties . 
(v ) Profit rate for non - cash transactions in presumptive regime for businesses was reduced 

from 8 % to 6 % . 
(vi) Any cash transaction of Rs. 2 ,00 ,000 or more was prohibited . 


INDIRECT TAXES 


1. 


PROPOSALS RELATING TO CHANGE IN CUSTOM DUTY RATES : 


Commodity 


Rate of Duty 


Chapter / heading / 
sub -heading / 

Tariff Item 


From 


To 


Incentivizing domestic value addition , Make in India 


Reduction in Customsduty on inputs and raw materials to reduce costs 


Chemicals 


2710 


Naphtha 


5 % 


4 % 


2910 20 00 


Methyloxirane ( Propylene Oxide) 


7 .5 % 


5 % 


2903 15 00 


Ethylene dichloride ( EDC ) 


2 % 


Nil 


4 . 


28, 70 


Nil 


Raw materials used in manufacture of Preform | Applicable rate 
of Silica : - 

Silicon Tetra Chloride 

Germanium Tetra Chloride 
c ) Refrigerated Helium Liquid 

Silica Rods 
e ) Silica Tubes 


Textile 


5 


5101,5105 


Wool fibre,Wool Tops 


5 % 


2 .5 % 


Steel and other base metals 


7225 , 7225 19 90 


5 % 


2 .5 % 


Inputs for the manufacture of CRGO steel: - 
a) MgO coated cold rolled steel coils 
b ) Hot rolled coils 

Cold -rolled Mgo coated and annealed 
steel 
d ) Hot rolled annealed and pickled coils 
e ) Cold rolled full hard 


C 


7226 99 30 


Amorphous alloy ribbon 


10 % 


5 % 


8 


8105 20 10 


intermediate 


5 % 


2 .5 % 


Cobalt mattes and other 
products of cobaltmetallurgy 


Capital goods 


9 


82 ,84, 85 or 90 


Nil 


Capital goods used for manufacturing of Applicable rate 
following electronic items,namely 

(i) Populated PCBA 
( ii) Camera module of cellular mobile 

phones 
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( iii) 


( iv ) 


Charger /Adapter of cellular mobile 
phone 
Lithium Ion Cell 
Display Module 
Set Top Box 
Compact Camera Module 


(vi) 
(vii) 


Changes in Customs duty to provide levelplaying field to domestic industry 


Food processing 


10 


0801 32 10 


Cashew kernels, broken 


70 % 


Rs.60 per 
kg or 45 % 
whichever 
is higher 


11 


Cashew kernels 


70 % 


0801 32 20 , 
0801 32 90 


Rs. 75 per 
kg or 45 % 
whichever 
is higher 


Chemicals , Plastics and Rubber 


Nil 


7 . 5 % 


15 , 2915 70 , 
3823 11 00 , 
3823 12 00, 
3823 13 00 , 
3823 19 00 


Palm stearin and other oils having 20 % or 
more free fatty acid , Palm fatty acid distillate 
and other industrial monocarboxylic fatty 
acids. acid oils from refining for use in 
manufacture of oleochemicals and soap 


3904 


7 .5 % 


10 % 


3918 


Poly Vinyl Chloride 
Floor cover of plastics, Wall or ceiling 
coverings of plastics 


10 % 


15 % 


3926 90 91, 
3926 90 99 


Articles of plastic 


10 % 


15 % 


4002 31 00 


Butyl Rubber 


5 % 


10 % 


17 


4002 39 00 


Chlorobutyl rubber or bromobutyl rubber 


5 % 


10 % 


Paper Industry 


18 


48 


Nil 


10 % 


a . Newsprint 
b . Uncoated paper used for printing of 

newspapers 
C. Lightweight coated paper used for 

magazines 


5 % 


4901 1010 , 
4901 91 00 , 
4901 99 00 


Printed books ( including covers for printed 
books ) and printed manuals 


Textile 


20 


5603 94 00 


Nil 


20 % 


Water blocking tapes for manufacture of 
optical fiber cables 


Ceramic products 


6905 , 6907 


10 % 


15 % 


Ceramic roofing tiles and ceramic flags and 
pavings ,hearth or wall tiles etc. 
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Steel and base metal products 


22 


7218 


Stainless steel products 


5 % 


7 .5 % 


23 


7224 


Other alloy steel 


5 % 


7 .5 % 


7229 


Wire of other alloy steel (other than INVAR ) 


5 % 


7 . 5 % 


25 


8302 


10 % 


15 % 


Base metal fittings, mountings and similar 
articles suitable for furniture, doors , 
staircases, windows, blinds , hinge for auto 
mobiles 


Electronic goods and machine 


8415 90 00 


10 % 


20 % 


Indoor and outdoor unit of split system air 
conditioner 


8474 20 10 


Stone crushing (cone type) plants for the 
construction of roads 


Nil 


7 .5 % 


8504 40 


Nil 


15 % 


Charger / power adapter of CCTV camera / IP 
camera and DVR / NVR 


8518 21 00 
8518 22 00 


Loudspeaker 


10 % 


15 % 


0 


8521 90 90 


15 % 


20 % 


Digital Video Recorder (DVR ) and Network 
Video Recorder (NVR ) 


31 


8525 80 


CCTV camera and IP camera 


15 % 


20 % 


9001 10 00 


10 % 


15 % 


Optical Fibres, optical fibre bundles and 
cables 


Automobile and automobile parts 


33 


6813 


Friction material and articles thereof etc. 


10 % 


15 % 


| 2009 


10 % 


15 % 


Glass mirrors , whether or not framed , 
including rear - view mirrors 


8301 2000 


Locks of a kind used in motor vehicles 


10 % 


15 % 


Catalytic Converter 


5 % 


10 % 


8421 39 20 
8421 39 90 


8421 23 00 


7 .5 % 


Oil or petrol filters for internal combustion 
engines 


10 % 


8421 31 00 


Intake air filters for internal combustion 
engines 


7.5 % 


10 % 


10 % 


15 % 


8512 10 00 , 
8512 20 10 , 
8512 20 20 


Lighting or visual signaling equipment of a 
kind used in bicycles ormotor vehicles 


8512 30 10 


Vehicle Horns 


10 % 


15 % 


41 


8512 20 90 , 
8512 30 90 , 


Other visual or sound signalling equipment 
for bicycle and motor vehicle 


7.5 % 


15 % 


42 


8512 90 00 


7 . 5 % 


10 % 


Parts of visual or sound signaling equipment, 
windscreen wipers , defrosters and demisters 
of a kind used in cycles or motor vehicles 
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10 % 


15 % 


8512 40 00 , 
8539 10 00 , 
8539 21 20, 
8539 29 40 


Windscreen wipers , defrosters and 
demisters, Sealed beam lamp units, Other 
lamps for automobiles. 


8702 , 8704 


Completely Built Unit (CBU ) of vehicles 


25 % 


30 % 


8706 


10 % 


Chassis fitted with engines, for the motor 
vehicles of headings 8701 to 8705 


15 % 


8707 


10 % 


15 % 


Bodies (including cabs), for the motor 
vehicles of headings 8701 to 8705 


C 


Reducing customsduty to promote electrical mobility 


47 


Any Chapter 


Nil 


Applicable 

rate 


Parts for exclusive use Electric vehicles - 

a . E - drive assembly 
b . On board charger 
c. E compressor 
d . Charging Gun 


Changes in Customs duty to address the problem of duty inversion in certain sectors 


48 


Marble Slabs 


20 % 


40 % 


2515 12 20 , 
6802 10 00, 
6802 21 10 , 
6802 21 20 , 
6802 21 90, 
6802 91 00 , 
6802 92 00 


49 


Any Chapter 


Applicable 

rate 


| 


Nil 


Raw material, parts or accessories for use 
manufacture of artificial kidneys, disposable 
sterilized dialyzer and micro -barrier of 
artificial kidney 


Reduction in customs duty to promote renewable energy 


50 


2612 10 00 


2 . 5 % 


All forms of Uranium ores and 
concentrates, for generation of nuclear 
power 


512844 20 00 


7 . 5 % 


Uranium enriched in U - 235 or its 
compounds, plutonium and its 
compounds , mixtures etc. for generation 
of nuclear power 


52 


9801 


Applicable rate 


Nil 


All goods required for setting up of 
Nuclear power plant under project 
imports : - 
a ) MahiBanswara Atomic Power 

project- 1 to 4 , 
b ) Kaiga Atomic Power project - 5 & 6 , 
c) Gorakhpur Atomic Power project- 3 


& 4 , 


d ) Chutka Atomic Power project- 1 & 2 ) 
Duty rationalization / withdrawal 


53 


2709 20 00 


Petroleum crude 


Nil 


Re. 1 per tonne 
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54 


84 , 85 or 90 


Nil 


Applicable rate 


55 


84 , 85 or 90 


Nil 


Applicable rate 


Specified electronic goods such as switches , 
sockets, plugs, connectors, relays etc. 
Capital goods used for manufacturing of 
specified electronic items, namely 

(i) Cathode Ray tubes; 
( ii ) CD / CD - R /DVD / DVD -R ; 
(iii) Deflection components, CRT 

monitors / CTVs; 
(iv) PlasmaDisplay Panel 


IV 


Export Promotion for sports goods 


56 


39 , 44 


Nil 


Applicable 

rate 


Foam / EVA foam and pine wood are being 
included in the list of item allowed duty free 
import upto 3 % of FOB value of sports goods 
exported in the preceding financial year 


Reduction in customs duty for Defence sector 


57 


Any Chapter 


Specified Military equipment and their parts 
imported by Ministry of Defence or Armed 
forces 


Applicable 

rate 


Nil 


10 % 


12 .50 % 


8 .50 % 


11 % 


10 % 


12 .50 % 


Additional revenuemeasures 
58 7106 

Silver ( including silver plated with gold or 
platinum ) unwrought or in semi 

manufactured forms, or in powder form 
597106 Silver dore bar, having silver content not 

ntent not 
exceeding 95 % 
7107 00 00 Base metals clad with silver, not further 

worked than semi-manufactured 
7108 

Gold ( including gold plated with platinum ) 
unwrought or in semi-manufactured forms, or 

in powder form 
62 7108 

Gold dore bar, having gold content not 

exceeding 95 % 
63 7109 00 00 Base metals or silver, clad with gold , not 

further worked than semi-manufactured 


10 % 


12 .50 % 


9.35 % 


11.85 % 


10 % 


12 .50 % 


7110 


10 % 


12. 50 % 


Platinum , unwrought or in semi-manufactured 
forms, or in powder form [ other than 
Rhodium ] 


7111 00 00 


Base metals , silver or gold , clad with platinum , 
not further worked than semi-manufactured 


10 % 


12. 50 % 


12.50 % 


67 


7112 

Waste and scrap of precious metals or ofmetal 10 % 
clad with precious metals ; other waste and 
scrap containing precious metal compounds, 
of a kind used principally for the recovery of 

preciousmetal. 
71 or 98 Gold and Silver imported by an eligible 

10 % 
passenger as baggage 
Road and infrastructure cess ( customs) 
2710 Motor spirit commonly known as Rs 8 per litre 

petrol, High speed diesel oil 


12 .50 % 


68 


Rs 9 per litre 
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PROPOSALS INVOLVING CHANGE IN EXPORT DUTY RATES : 


Commodity 


Chapter /heading/ sub 
heading / Tariff Item 


Rate of Duty 
From ( % ) To (% ) 


Reduction in Export Duty 


1 41 


El tanned Leather 


15 


Nil 


41 


and 


40 


Hides , skins and leathers tanned 
untanned , all sorts 


3. AMENDMENTS TO THE CUSTOMS TARIFF ACT, 1975 
S . No. 

Amendment 
Α 

Amendment in the Customs Tariff Act, 1975 


Amendment to the section 9 so as to insert sub - section ( 1A ) to provide for anti- circumvention 
measure in respect of countervailing duty . 


B 


Amendment to section 9C of the Customs Tariff Act, 1975 so as to provide appeal provisions 
against determination of safeguard duties to allow appeal against determination of safeguard 
duty by designated authority with CESTAT. 
Amendment in the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 is amended to : 

(i) Create specific tariff lines for specific products, presently classified as “ others ” ; 

( ii) Rectify the errors to align it with HSN . 
Amendment in Chapter Notes to Chapter 98 , so as to exclude Printed books imported for 
personal use from the purview of Chapter 98 . Printed books imported for personal use will now 
attract applicable duty. 


4 . 


MAJOR AMENDMENTS IN THE CUSTOMS ACT, 1962 


Amendment 


S. No . 
Ο Α 


For facilitating trade 
Allowing furnishing of departure manifest by a person notified by the Central Government 
[section 41]. 
For improving compliance 
Introducing provisions for verification of Aadhar or any other identity and other compliance by a 
person for protecting the interests of revenue or to prevent smuggling [New section 99B ] 


Provision to enable the proper officer to scan or screen , with the prior approval, any person who 
has any goods liable to confiscation secreted inside his body and to enable the magistrate to take 
action upon the report of scanning by the proper officer [Section 103 ]. 


Empowering proper officer of customs to arrest a person who has committed an offence outside 
India or Indian Customs waters and to make certain offences as cognizable and non -bailable 
[section 104 ] 
(a ) Empowering the proper officer to provisionally attach any bank account for safeguarding the 
government revenue and prevention of smuggling [section110 ]. 
(b ) Providing powers to release bank account provisionally attached under section 110 on 
fulfilment of certain conditions [ section 110A ]. 


Provide for penalty on any person who has obtained any instrument by fraud, collusion , wilful 
misstatement or suppression of facts which is utilised for payment of duty [New section 114 AB ] 
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Provide for making the offence punishable if the instrument obtained by fraud , collusion , wilful 
misstatement or suppression of facts , is used for making payment of duty exceeding 50 lakh 
rupees [ section 135 ] 
Enhancing maximum penalty to 

(a ) Rs 4 lakh for violation of provisions of the Act; 

(b ) Rs 2 lakh for violation of Rules or Regulation [ section 158 ] 
For reducing litigation 


C 


9 


Providing for that in respect of cases covered under deemed closure proceedings under section 
28 , no fine in lieu of confiscation shall be imposed on the infringing goods [section 125 ]. 


5 . PROPOSALS INVOLVING CHANGE IN EXCISE DUTY RATES: 


Tariff Item 


Commodity 


Rate of Duty 


From 


To 


2402 20 10 


Rs. 5 per thousand 


2402 20 20 


Nil 


Rs. 5 per thousand 


3 


L 


2402 20 30 


Nil 


Rs. 5 per thousand 


Basic Excise Duty 
Other than filter cigarettes, of length 
not exceeding 65 millimetres 
Other than filter cigarettes, of length 
exceeding 65 millimetres but not 
exceeding 70 millimetres 
Filter cigarettes of length (including 
the length of the filter, the length of 
filter being 11 millimetres or its actual 
length , whichever is more ) not 
exceeding 65 millimetres 
Filter cigarettes of length (including 
the length of the filter, the length of 
filter being 11 millimetres or its actual 
length , whichever is more) exceeding 
65 millimetres but not exceeding 70 
millimetres 


2402 20 40 


Nil 


Rs . 5 per thousand 


2402 20 50 


Nil 


Rs. 5 per thousand 


Filter cigarettes of length ( including 
the length of the filter , the length of 
filter being 11 millimetres or its actual 
length , whichever is more) exceeding 
70 millimetres but not exceeding 75 
millimetres 


2402 20 90 


2402 90 10 


Nil 
Nil 
Nil 


Rs. 10 per thousand 
Rs. 5 per thousand 

0 .5 % 


2403 11 10 


2403 19 10 


Other Cigarettes 
Cigarettes of tobacco substitutes 
Hookah or gudaku tobacco 
Smoking mixtures for pipes and 
cigarettes 
Other than paper rolled biris , 
manufactured without the aid of 
machine 


Nil 


1 % 


2403 19 21 


Nil 


5 paisa per thousand 


2403 19 29 


Nil 
Nil 


Other (biris) 
Other smoking tobacco 
“ Homogenised ” or “ reconstituted " 
tobacco 


10 paisa per thousand 

0 .5 % 


2403 19 90 


2403 91 00 


Nil 


0 .5 % 
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14 


2403 99 10 


Chewing tobacco 


Nil 


0 .5 % 


2403 99 20 


containing 


Preparations 
tobacco 


chewing 


Nil 


0 .5 % 


2403 99 30 


Jarda scented tobacco 


Nil 


0 . 5 % 


2403 99 40 


Snuff 


Nil 


0 .5 % 


2403 99 50 


Preparations containing snuff 


Nil 


0 . 5 % 


2403 99 60 


Tobacco extracts and essence 


Nil 


0 . 5 % 


2403 99 90 


Nil 


0 .5 % 


Other (manufactured tobacco and 
substitutes) 


2709 20 00 


Petroleum crude 


Nil 


Re.1 per tonne 


Special additional excise duty 


2710 


Rs 7 per litre 


Rs 8 per litre 


Motor spirit commonly known as 
petrol 


2710 


High speed diesel oil 


Re 1 per litre 


Rs 2 per litre 


Road and infrastructure cess 


2710 


Rs 8 per litre 


Rs 9 per litre 


Motor spirit commonly known as 
petrol, High speed diesel oil 


Note : “ Basic Excise Duty ” means the excise duty set forth in the Fourth Schedule to the Central 
Excise Act, 1944 . 


" NCCD ” means National Calamity Contingency Duty set forth in seventh schedule to Finance Act, 
2001 


6 . Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme 


S . No . 


Details of the proposal 
A dispute resolution cum amnesty scheme called “ the SabkaVishwas Legacy Dispute 
Resolution Scheme, 2019” is being introduced for resolution and settlement of legacy 
cases ofCentral Excise and Service Tax. 
The proposed Scheme covers past disputes of taxes which have got subsumed in GST 
namely Central Excise , Service Tax and Cesses. All persons are eligible to avail the scheme 
except a few exclusions including as those convicted under the act in the case for which 
he intends to make declaration and those who have filed an application before the 
Settlement Commission . 
The relief under the scheme varies from forty percent to seventy percent of the tax dues 
for cases other than voluntary disclosure cases, depending on the amount of tax dues 
involved. The scheme also provides relief from payment of interest and penalty . For 
voluntary disclosures, the relief is regarding waiver of interest and penalty on payment of 
full tax dues disclosed . The person discharged under the scheme shall also not be liable 
for prosecution . 
The Scheme provides for method of payment of tax dues, arrears and restrictions 
regarding the manner of payment etc. The Scheme shall become available from a date to 
be notified. The procedural details and rules regarding the Scheme shall be notified in due 
course . 
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7 . PROPOSALS INVOLVING CHANGE IN GOODS AND SERVICE TAX PROVISIONS : 


S . No. 


Amendments in the Central Goods and Service Tax , 2017 


Α 


For facilitating trade or consumer 
Providing for a composition scheme for supplier of services or mixed suppliers (not 
eligible for the earlier composition scheme) having an annual turnover of uptoRs 50 
lakhs in preceding financial year. [section10 ] 


Enhancing the threshold exemption limit from Rs. 20 lakhs to an amount exceeding 
Rs. 40 lakhs for a supplier of goods [section 22 ]. 
Providing for furnishing return on annual basis and quarterly payment of taxes by a 
composition dealer [section 39 ] 
Prescribing thatspecified suppliers shall have to mandatorily give the option of specified 
modes of electronic payment to their recipients [New section 31A ]. 
Empower the Commissioner to extend the due date for furnishing of 

(i) Annual return and Re -conciliation statement [ section 44 ] 
( ii ) Monthly and Annual Statement by an e - commerce operator [section 52 ] 


Providing facility to the registered person to transfer an amount from one head to 
another head in the electronic cash ledger [section 49 ] 
Providing for charging interest only on the net cash tax liability [ section 50 ] 
Enable the Central Government to disburse refund amount of state taxes to the 
taxpayers [ section 54 ] 
Providing for constitution , qualification , appointment, tenure, conditions of services of 
the National Appellate Authority for Advance Ruling and the procedures for filing of 
appeals and rectification of orders . To empower the National Appellate authority at par 
with civil courts (sections 95 , 101A , 101B , 101C , 102, 103, 104 , 105 , 106 ] 


B 


10 


For improving compliance 
Prescribing mandatory Aadhaar authentication for specified class of existing / new 
taxpayers [ section 25 ] 
Miscellaneous 


11 


Empowering the National Anti- profiteering Authority to impose penalty equivalent to 
10 % of the profiteered amount [section 171] 


The proposed changes in GST law shall come into effect from a date to be notified after the respective 
SGST Acts are also amended by the States. 

MAJOR RATE REDUCTIONS IN GST RATES AFTER THE 

ROLL OUT OF GST 

( from 1st July , 2017 till 30th June, 2019) 
The GST rate reductions , since 1 .7 .2017 , in broad grouping of goods and services are as 
follows: 


GOODS 


I. 


28 % to 18 % 
( a ) Construction materials like wires, cables, electrical boards, panels, consoles, cabinets, 

particle / fibre boards and ply wood etc , slabs ofmarbles and granite, ceramic tiles of all 
kinds, paints and varnishes etc . 
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(b ) Furniture and other items of household furnishings like mattress , bedding and similar 

furnishing 
( c ) Soaps, shampoos, hair oil, toothpastes , perfumes and cosmetics 
( d ) Detergents, and other organic surfactants. 
( e ) Domestic electrical goods like fans , pumps, lamps and light fittings 
(f) Trunk , suitcase, vanity cases, brief cases, travelling bags and other hand bags, cases 
( g ) Articles of Sanitary ware, floor covering, baths, shower, sinks, washbasins, seats, sanitary 

ware of plastic 
(h ) Articles of plastics like utensils, containers,miscellaneous household articles 
(i) Kitchen articles such as vacuum flasks , lighters, cutlery , stoves, cookers, lighters 
( ) Glass of all kinds and articles thereof such as mirror, glassware, pots, jars etc. 
(k ) Physical exercise equipment, festival and carnival equipment, swings, shooting galleries , 

roundabouts, gymnastic and athletic equipment 
(1) Food items such as chocolates, malt extract like milk drinks, waffles and wafers coated 

with chocolate, custard powder 
( m ) Consumer electronic items goods like refrigerators, washingmachines, vacuum cleaners, 

juicers, mixers, storage water heaters, Electric smoothing irons and Televisions and 
computer monitors up to the size of 32 inches etc, primary cell, lithium ion battery , 

digital cameras, video games etc 
( n ) Office machines like printers, fax machines, photocopiers etc . 
(0 ) ATM machines 
( p ) Wrist watches and clocks 
(9 ) Musical instruments 
( r ) Electrical, electronic weighing machinery 
( s ) Construction equipment like Fork lifts , Bull dozers, excavators, road rollers, earth 

movers etc. 
(t) Office stationery like fittings for loose -leafbinders or files, letter clips etc 
(u ) Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not 

exceeding 15HP ; transmission shafts and cranks ; gear boxes; pulley ; re - treaded or used 

pneumatic tyres of rubber 
( v ) Commercial vehicles like works trucks of the type used in factories, warehouses, dock 

areas or airports for short transport of goods, trailers and semi- trailers , crane lorries , 

fire fighting vehicle , concrete mixer lorries, spraying lorries 
( w ) Other miscellaneous articles such as rain coats, specified articles of rubber and leather , 

electronic weighingmachinery 
28 % to 12 % 
( a ) Specified tableware, kitchenware, other household articles 
(b ) Specified items ofwood and stones 
(C ) Wet grinder 
( d ) Tanks and other armoured fighting vehicles 
28 % to 5 % 
( a ) Aircraft engines 
(b ) Aircraft tyres 


III. 
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(c ) Aircraft seats 
(d ) Parts and accessories for the carriages for disabled persons 
( e ) Hard Rubber waste or scrap 
18 % to 12 % 
( a ) Specified parts of specified agricultural, horticultural, forestry , harvesting or threshing 

machinery 
(b ) Specified parts of sewing machines 
(c ) Bamboo furniture 
(d ) Spectacles frames 
(e ) Hand bags of jute and cotton 
(f) Handicrafts like art ware of cork , stone art ware, stone inlay work , ornamental framed 

mirrors, glass statues , artware of iron , brass, copper ,handcrafted lamps 
( g ) Drinkingwater packed in 20 litters bottles 
( h ) Confectionary 
(i) Condensed milk 
(i) Pasta , Mayonnaise , Curry paste 
(k ) Brass Kerosene Pressure Stove. 
(1) Nozzles for drip irrigation or sprinklers 
( m ) Drip irrigation system including laterals, sprinklers 
(n ) Mechanical Sprayer 
( 0 ) Textiles goods such as caps, synthetic filament yarn , artificial filament yarn , sewing 

thread of manmade staple fibres 
(p ) Bio -diesel 
(q ) Specified Bio - pesticides 
(r ) Handbags including pouches and purses ; jewellery box 
18 % to 5 % 
( a ) Food items such as chikki, chutney powder 
(b ) Fly ash , fly ash aggregate with 90 % or more fly ash content 
(c ) Tamarind Kernel Powder 
(d ) Mehendi paste in cones 
( e ) Solid bio fuel pellets 
(f) Plastic waste 
(g ) Rubber waste 
(h ) Cullet or other waste or scrap of Glass 
(i) Biomass briquettes 
6 ) Fertilizer grade Phosphoric acid 
12 % to 5 % 
(a ) Walnuts , tamarind dried , roasted gram , mangoes sliced dried , khakra and plain chapati / 

roti, idli , dosa batter, namkeens (other than branded ) 
(b ) Dhoopbatti, dhoop , sambhrani and other similar items 
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(c ) Textile items like corduroy fabrics, saree fall , handmade lace , hand -woven tapestries, 

hand -made braids and ornamental trimming in the piece 
(d ) Ayurvedic, Unani, Siddha , Homeopathy medicines (other than branded ) 
(e ) Desiccated coconut 
(f) Handicraft goods like Handmade carpets, handloom dari 
(g) Paper waste or scrap 
(h ) Textile goods like Real Zari, fishing net, velvet fabric, chenille fabrics , narrow woven 

fabric including cotton newar, coir cordage and ropes 

(i) Fly ash brick , fly ash blocks 
VII. 3 % to 0.25 % 

(a ) Rough industrial diamonds including unsorted rough diamonds 

(b ) Diamonds and precious stones 
VIII. Exemptions and other miscellaneous changes 

(a ) Khadi fabric , sold through Khadi and Village Industries Commission s outlets 
(b ) Idols made of clay , Stone /Marble /Wood Deities, Vibhuti 
(c ) Brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials , bound together, 

with or without handles. 
(d ) Khandsari sugar 
( e ) Handicrafts such as Bangles of lac / shellac, Rakhi, khalidona 
(f) Charkha for hand spinning of yarns , including amber charkha 
(g ) Duty credit scrips 
(h ) Parts and accessories for manufacture of hearing aids . 
(i) De-oiled rice bran 
6 ) Sanitary Napkin 
(k ) Coir pith compost 
(1) Handmade musical instruments 
(m ) The refund of accumulated input tax credit at fabric stage has been allowed with effect 

from 1st August, 2018 . 
SERVICES 

28 % to 18 % 
( a ) Services by way of admission to entertainment events / amusement parks etc . 
(b ) Cinema tickets above Rs. 100 . 
18 % to 12 % 
(a ) Works contract services supplied to the Government, Government entities etc. for 

constructions, such as construction of canals, dams, roads, bridges. 
Services by way of job work in relation to manufacture of umbrella and specified 

printed goods. 
(C) Transportation of natural gas, petroleum crude, petrol, high speed diesel or aviation 

turbine fuel through pipeline , where input tax credit (ITC ) is availed . 
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(d ) Services by goods transport agency (GTA ) in relation to transportation of goods, where 

ITC is availed . 

Service of exploration , mining or drilling ofpetroleum crude or natural gas or both . 
(f) Services by way of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant. 

Multimodal transportation of goods within India . 
(h ) Cinema tickets uptoRs. 100 . 
(i) Third party insurance premium of goods carrying vehicles. 

Works contract services involved in construction of houses under schemes such as 

Pradhan Mantri Awas Yojana. 
18 % to 5 % (* 5 % without ITC ) - 
(a ) Works contract services supplied to the Government, Government entities where such 

works contract involves predominantly earth work . 
Services by way of job work in relation to textiles, gems and jewellery , leather goods, 
food and food products, handicraft goods etc. 
Supply of e- books. 
Supply of services by a restaurant not located in the premises of a hotel having unit of 
accommodation with declared tariff ofRs 7500 / - and above.* 
Transportation of natural gas, petroleum crude , petrol, high speed diesel or aviation 
turbine fuel through pipeline. * 
Air travel of pilgrims by non - scheduled / charter operations, for religious pilgrimage 

facilitated by the Government of India under bilateral arrangements. * 
Special package for real estate sector - 
(a ) Construction of affordable residential houses, i.e . houses having carpet area of upto 60 

sqm in metros and 90 sqm in non -metros and having value uptoRs. 45 lakhs )- 1 % 

without ITC . 
(b ) Construction of residential houses other than affordable residential houses - 5 % 

without ITC . 
Exemption 

rovided by Fair Price Shops to Government by way of sale of food grains, 
kerosene, sugar , edible oil , etc. under Public Distribution System . 
(b ) Services of transportation of students , faculty and staff provided to schools and renting 

ofmotor vehicle for supply of such service . 
Services provided by an educational institution by way of conduct of entrance 

examination . 
(d ) Services provided to educational institutions, by way of supply of online educational 

journals or periodicals and services relating to admission / conduct of examination . 
( e ) Life insurance service ofNavalGroup Insurance Fund to the personnel of Coast Guard . 

Life insurance business provided under life micro - insurance product having maximum 
amount of cover of two lakh rupees , 
Intermediary of financial services located in International Financial Services Centre 

(IFSC ) to a customer located outside India . 
(h ) Services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce . 
(i) Services by way ofwarehousing ofminor forest produce . 
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(j) Services provided by Resident Welfare Associations ( RWA) to its members where 

contribution is upto an amount of Rs. 7500 per month per member. 
(k ) Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an 

entity registered under section 12AA of the Income- tax Act, 1961. 
Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration 

in the form ofadministrative fee. 
(m ) Rehabilitation / therapy / counselling services by rehabilitation professionals recognised 

under Rehabilitation Council of India Act, 1992 . 
Admission to circus, dance , theatre etc . having admission ticket of upto Rs. 500 per 
person . 
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